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 Catt  राजेख  सिह
 :

 |  श्री  राधा  रमण  :

 राम  कृष्ण  :

 १९२.  श्री  दी०  चं०  शर्मा

 |  श्रीमती  मजीदा  अहमद
 :

 |  श्री  हरविन्द  घोषाल
 :

 दामानी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  g&ys  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  ८४२  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैलो  इजी  निर्धारित  कारपोरेशन  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ;

 यदि  तो  निगम  पर  कितनी  पूंजी  लगेगी  ;  कौर

 क्या  उक्त  निगम  के  लिये  टैक्नीकल  कर्मचारियों  अथवा  वित्त  के  रूप  में  कोई  विदेशी

 सहायता  प्राप्त  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  जी हां

 निगम  की  अ्रधिकृत  पूजी  ५०  करोड़  रुपये  है  परन्तु  प्रारम्भ  ने  के  लिये  १०  करोड़

 पये की  पूंजी  प्रदान
 की  गई  है  ।

 निगम  को  जो  भारी  मशीनें  बनाने  के  ढलाई  के  कारखाने  रोक  कोयला  खानों

 की  मशीनें  बनाने  के  कारखाने  ale  गये  हें  जिन  के  लिये  हमें  रूपकौर  चेकोस्लोवाकिया  से  टैक्नीकल

 तथा  वित्तीय  सहायता  मिल  रही
 हे

 ।

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 for  राजेन्द्र  सिंह  :  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  साथ  यह  करार  किया  गया  है  कि  वहां  जौ

 केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रम  हैं  उनके  लिये  कर्मचारियों  की  भर्ती  पश्चिमी  बंगाल  से  ही  की  जायेगी  ।

 उसी  के  ग्रनुसार  इस  उपक्रम  में  केवल  बिहार के  लोगों  को  ही  भर्ती  किया  जायेगा  ?

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  रूस  ale  चकोस्लोवे  किया  के  साथ  भारी  मशीन  बनाने  के

 खाने  प्रौढ़  ढलाई के  कारखानों  के  बारे में  करारों को  ग्रीम  रूप  दिया  जा  चूका है  रोक  यदि  तो

 या  उन्हें  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 श्री  मन भाई  शाह  :  उन्हें  श्रन्तिम रूप दिया रूप  दिया  जा  चुका है  प्रौढ़  कूछ  सारांश  मन  सभा-पटल पर

 रखें  यदि  माननीय  सदस्य  चाहे  तो  में  करारों  की  प्रतियां  उन्हें  भेज  सकता हूं
 |

 श्री  रंगा  :  माननीय  मंत्री  से  कहा  गया  कि  वह  करारों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखें

 परन्तु  वह  कहते  हू  कि  वह  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  को  एक  प्रति  भेज  दगे  ।

 श्री  wats  शाह  :  मेरा  अभिप्राय यह  था  कि  करार  कई  भागों  में  किया  गया  है  |  यह  करार

 उस  ऋण  पर  किया  गया  है  जिस  पर  हस्ताक्षर  किये  अभी  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने

 शेष है  ।  गत  सत्र में  मेंने  सारी  बात  बताई  थी  |  इस  लिये  यदि  कोई  सदस्य  ऋण सम्बन्धी  करार  की

 प्रति  प्राप्त  करना  चाहें  तो  मे  उन्हें भेज  सकता  हूं
 ।

 महोदय
 :  में  माननीय  मंत्रियों  को  सुझाव  देता  हूं  कि  जब  कभी  कोई  एसा  करार

 दिया  जाता है  जो  गोपनीय नहीं  होता  तो  उसकी  प्रतियां  पुस्तकालय में  एक  नियम  समझते  हुए

 रख  दी  जायें  ।  मे  संसद  सचिवालय  को  कहू  रहा  हूं  कि  वहू  सभी  प्रकार  के  करारों  की  प्रतियां  एकत्र

 करे  कौर  एक  पुस्तिका  तेयार  करे  ताकि  ज़रूरत  पड़ने  पर  माननीय  सदस्य  उन्हें  देख  सके  ।  वहू  यह

 कार्य  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  शीघ्र  ही  सदस्यों  को  वहू  पुस्तिका  मिल  जायेगी  ।  तब  तक  माननीय  मंत्रियों  से

 प्रार्थना  है  कि  सरकार  की  कौर  से  जो  भी  ऐसे  करार  किये  जायें  जो  गोपनीय  न  हों  पुस्तकालय  में  भेज

 दय  जायें  ।  में  पुस्तकालय से  भी  कहूंगा  कि  वहू  उपलब्ध करारों  की  प्रतियों  की  सुचना  भजन  रह  |

 श्रीमती  रेण  ara:  माननीय  मंत्री ने  कहा  कि  केवल  ऋण  सम्बन्धी  करार  पर

 हस्ताक्षर  हुए  हैं  श्र  रमी  परियोजना  प्रतिवेदन  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  gars  ।  करारों  में

 संविदा  इरादी  अन्य  मामले  भी  होते  हें  ।  क्या  उनके  बारे  में  अन्तिम  निणंय  हो  चुका है  या  अलग

 होगा ?

 fait  मन भाई  शाह  करार  के  श्रम  भाग की  अनुसूची  ऋण  के  बार  से--भ्रान्ति  निर्णय

 हो  चुका  है  श्री  उस  के  लिये  रूस  ने
 परियोजना  प्रतिवेदन

 ae  उत्पादों  का  व्यौरा  बताने  के  लिये

 समय  मांगा  al  उनके  प्राप्त  होने  पर  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ग्रोवर  अन्तिम  निणर्य  होगा  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  इसका  यह  अर्थ  निकाला  जाये
 कि  इस्पात  कारखानों  के  बारे

 में
 सरकार  नें

 जो  करार  किये  थे  उन  में  कई  मामले  पूरी  तरह  तय  नहीं  किये  गये
 थे

 ।  इसलिये  इस  बार  हर  मामले  के

 बारे  में  निश्चित  करार  किये  जायेंगे  ।

 मनु भाई  दाह  :  यही  उद्दइ्यह  |

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :
 यदि  बिहार  में  उपयुक्त  क्मेंचारी  उपलब्ध होंगे  तो  कया  उन्हें  प्राथमिकता

 दी  जायेंगी  जसे  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रम  में  केवल  वहीं  के  लोगों  को  नियुक्त
 करने  का  करार  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  श्र  केन्द्रीय

 सरकार
 में  हुआ  था ?

 बाण

 stat
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 श्री  स०  म०  बुर्जों  :  चाहे  बिहारी  हो  या  बंगाली |

 इस  प WSs परियोजना  के  लिये श्री  जयपाल  सिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  झ्राइवासन  देंगे  कि

 गर  भूमि  जीत  नहीं  की  जायेगी  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  यह  देश  का  मशीन  बनाने  वाला  सब  से  बड़ा  कारखाना होगा  जिस  में

 हर  दो  धवन  के  बाद  एक  इस्पात कारखाना  तयार  होगा  ।  इस  लिये  इस  प्रकार  का  कोई  Wears  नहीं

 दिया  जा  सकता  |  में  यह  श्राइवासन
 दे  सकता हूं

 कि  देश  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  कारखाने

 कौर  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  कम  से  कम  भूमि  अर्जित  की  जायेंगी

 महोदय  :  मेरा  सुझाव है  कि  माननीय  सदस्य
 प्रश्न  काल

 में  जानकारी
 प्राप्त  करने

 के  लिये  प्रदान  पूछें प्र ौर  माननीय  मंत्रियों  से  प्रशासन  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  न  करें  क्योकि  संभव

 है  कि  वे  झा इव सन बाद  में  किन्हीं  परिस्थितियो ंके  कारण  पुरे  न  किये  जा  सकें  ।

 श्री  जयपाल  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  श्रावस्यकता  से  प्रति  गांव  खाली
 न  कराये

 म राष्ट्रीय  कामों  के  लिये  भूमि  अजित  करने  के  खिलाफ  नहीं  हूं  परन्तु  असल  बात  यह  है  कि

 दामोदर  घाटी  निगम  तथा  wea  परियों  जनाज़ों  के  लिये  बिना  सोचे  समझे  गांव  खाली  कराये  गये  हैं  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :
 वह  यही  प्रश्न  दूसरे  तरीके  से  पुछ  सकते थे

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :  श्रीमान मेरा  प्रश्न  बड़ा  महत्वपूर्ण है  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या
 सभी

 कर्मचारी  बिहार  से  ही  लिये  जायेंगे  ?

 part  महोदय  :
 ऐसा  कोई  झ्राइवासन  नहीं  दिया  जा  सकता

 |

 श्री  गोरे  :  क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  कोई  ऐसा  श्राइवासन  दिया  गया

 शी  मनु भाई  शाह  :  किसी  परियोजना के  बारे  में  ऐसा  कोई  आ्राइवासन  नहीं  दिया  गया  है  ।

 वैसे  हमारी  यह  नीति  है  कि  स्थानीय  लोगों  कोਂ  सदा  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  परन्तु  उच्चतर  टेक्नीकल

 स्थानों  के  लिये  अखिल  भारतीय  are  पर  भर्ती  करनी  पड़ती  है  ।

 झा Sut  न  कारखाने श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 हम  ने  समाचारपत्रो ंमें  पढ़ा  है  कि  हूँ  इजी  निर्धारित म

 गौर  ढलाई  के  कारखाने  के  करार  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिये  श्री  नागराज  राव  को  भेजा गया  है
 |

 सरकार  ने  इस  बार  फिर  एकाकी  व्यक्ति  को  क्यों  भेजा  है  जब  कि  ऐसा  करने  से  इस्पात  कारखानों

 सम्बन्धी  करारों  में  काफी  कठिनाइयां  हो  चुकी  हें  ?

 श्री  सनभाई च्प्के  शाह  :  शिष्टमंडल  जिस  में  सरकार  के  दो  वरिष्ठ  पदाधिकारी  डा०  नागराज

 राव  कौर  श्री  पाई  हैं  ;  चेकोस्लोवाकिया  और  जमीन  कौर  श्रीश  विशेषज्ञों  के  साथ  उन

 योजनाकारों  का  अध्ययन  करेंगे  जिन  के  बारे  में  हमारी  इन  के  साथ  बातचीत  चल  रहो  सब  ब्योरे  पर

 चर्चा  हो  चुकी है  |  उन्हें  केवल  इस  पर  चर्चा  करनी  है  कि  करार  कौर  उत्पादन  कार्यक्रम  के  विभिन्न

 ् लग्ों झ कं  बारे  में  कैसे  भ्रान्ति  निर्णय  किया  जाये  ।  इस  दो  सदस्य  वाले  शिष्टमंडल  का  मुख्य  उद्देश्य

 जमन की  फर्म  के  साथ  मध्यवर्ती  परियोजना  कौर  रूस  से  भ्रौषधि  परियोजना  ऋण  करार  को

 रूप  देना  है  ।
 $a  धाय

 मूल ८५  अंग्रेजी  में
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 तृतीय  योजना  के  लिये  टेक्नीकल  कर्मचारी

 ग्

 श्री  सुबोध  हंसना

 श्री  स०  do  सामन्त ११९३

 |  श्री  रा०  च०  माझी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  तृतीय  योजना  के  लिये  अपेक्षित  टैक्नीकल  कर्मचारियों  की  संख्या  निर्धारित  at

 गई  है  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं  ०  मिश्र )  :  श्र  काम  हो  रहा  है  पर परन्तु  टैक्नीकल

 कर्मचारियों  की  संख्या  rita  योजना  के  तैयार  हो  जाने  पर  ही  निर्धारित  की  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  सुबोध  कैसा  क्या  राज्यों  के  जनशक्ति  सचिवालयों ने  शीरानी  सूचियां  भेज  दी  हैं
 ?

 फंसी  दया०  ऋण  मिश्र  :  इस  अवस्था  में  हम  राज्यों  से  जानकारी  नहीं  मांग  सकते  परन्तु  वे

 इस  सम्बन्ध  में  काम  कर  रहे  होंगे  ।

 श्री स०  चं०  सामन्त  :  क्या  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेशों  द्वारा  दी  जाने

 वाली  छात्रवृत्तियों  का  फायदा  उठाया  जा  रहा  है  कौर  कमेंचा  रियों  को  इनके  लिये  चुना जा  रहा  है

 ताकि  उन्हें  ततीय  योजना  में  लाभप्रद  रूप  से  काम  पर  लगाया  जा  सके ?

 fat  इया०  नं०  मिश्र  :  यह  अलग  सवाल  है  कौर  यह  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  पुछा  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  तंगामणि  :  क्या  सरकार  तृतीय  योजना  से  पुर्व  इन  टैक्नीकल  कर्मचारियों  को  प्राप्त  करने

 की  योजना  बनायेंगी  कौर  क्या  सरकार  उन  भारतीय  इंजीनियरों  की  सेवायें  प्राप्त  करेगी  जो  इस  समय

 विदेशों  में  नौकरी  कर  रहे

 श्री  दया०  नं०  मिश्र  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है
 ।

 ऐसे  मामलों  में  पहले  से  योजना  बनानी

 पड़ती है  ।  हमने  पहले  भी  बताया  है  योजना  wa  का  पर्सपेक्टिव  प्लानिंग  डिवीजन

 इस  सम्बन्ध  में  कार्य  कर  रहा  है  ।  सम्बन्धित  मंत्रालय  wie  विभागों  में  भी  इस  सिलसिले  में  कुछ

 काम  हो  रहा  है
 ।

 कुछ  अनुमान  लगा  कर  हम
 भी

 तृतीय  योजना  की  झ्रावश्यकतायें  निर्धारित
 कर

 रह ेहें  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जा  रहा  है  कि  केवल

 ऐसे  ही  लोगों  को  नियुक्त  न  किया  जाये  जिनके  पास  बड़ी-बड़ी  डिग्रियां  लेकिन  इस  बात

 का  भी  ख्याल  frat  जाये  जिनको  व्यावहारिक  ज्ञान  है  विशेषकर  गांवों  का  उनको

 रखा  जाये
 ?

 कया  एसे  लोगों  को
 भी

 इसमें  लिये  जाने  का  विचार  कौर  नगर  तो  इस  सम्बन्ध

 में  किस  तरह  से  ऐसे  लोगों  को  लिया  जायेगा  ?

 श्री  इया०
 न०  मिश्र  :  ag  तो  बहुत  उचित  बात  है  कि  ग्राम्य  जीवन  से  सम्बन्ध रखने  वाले

 कार्य कम  को  कार्यान्वित  करना  है  तो  व्यावहारिक  ज्ञान  वाले  व्यक्तियों
 को

 ही-रखना  चाहिये  ।

 पाल  भश्रंग्रेज़ी
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 श्री  गजराज सिह  कित  से  x  हे  हैं  ।

 श्री स०  म०  बनर्जी  क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  प्रवीण  टेक्नीशियनों  अं  वैज्ञानिकों की

 कमी  रेपो  यदि  तो  तृतीय  योजना  के  लिये  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार मंत्री  जवाहरलाल  ज़ाहिर है  कि  पर्याप्त

 टेक्नीकल  कर्मचारियों  के  बिना  योजना  सफल  नहीं  सकती  ।  इस  कौर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया

 @—arated afafaat ert Hx tel Z| समितियां  काय  कर  रही  हैं  ।  हमने  सर्वेक्षण  भी  किये  हैं  जिनके  प्रतिवेदन  माननीय

 सदस्यों  को  पुस्तकालय  में  मिल  सकते हैं  ।  इलैक्ट्रिकल  पौर  मेकेनिकल  इंजीनियरों कौर  वैज्ञानिकों

 की  गतिविधियों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  कौर  हमारी  टेक्निकल  शिक्षा का  कार्यक्रम  प्रगति  कर

 है  ।  हमें  तराशा  है  कि  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  काफी  टैक्नीकल  फमेंचा री  उपलब्ध

 होंग े।

 श्री  दास प्पा  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  निर्णय  है  कि  जो  टेक्नीकल  कर्मचारी  उपलब्ध

 हूं उन  सब  को  नौकरी  पर  लगा  दिया  जायेगा
 ?

 श्री  इया
 ०  न०  सिर  :  अघिकतर  ये  सब  काम  पर  लगे  हुये  हैं  परन्तु  कुछ  लोग  बेहतर  नौकरियां

 qed  हैं  जिस  कारण  उनके  नाम  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  दर्जे  हूं  परन्तु  इसे  बेरोजगारी  नहीं  कहा

 जा  सकता

 श्री  खाडिलकर  :  मेरा  विचार  है  कि  दूसरे  देशों  में  बड़े  योग्य  तथा  प्रवीण  भारतीय  टैक्नीकल

 कर्मचारी  विदेशी  फर्मों  में  काम  कर  रह  हैं  ।  क्या  उन्हें  यहां  चलाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  गया

 e  के  के  +  क  के  ०»  क

 श्रिया  महोदय  :  श्री  तंगामणि  भी  यही  प्रदान  पूछना  चाहते  थे  ।

 श्री  कौडियाल  :  कया  माननीय  मंत्री  बता  सकते  हैं  कि  द्वतीय  योजना काल  की  समाप्त

 बक  कितने  टेक्निकल  कर्मचारी  उपलब्ध  होंगे
 ?

 श्री  इया
 ०  नं०  मिश्र

 :
 यह  हिसाब  हम  सामूहिक  रूप  से  नहीं  बल्कि  अलग-ग्रहण  सेक्टरों

 के  लिये  लगा  रहे  हैं  ।

 श्री  सरकार  यह  कैसे  पता  लगाती  है  कि  इन  टैक्नीकल  कर्मचारियों  को

 नौकरी  मिल  गई  है  या  नहीं  क्या  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  से  से  कि  ठीक-ठीक  जानकारी  मिलना

 सम्भव  नहीं  या  कि  उस  रजिस्टर  से  जो  सरकार  ने  बनाया  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरु  :  इसका  ठीक-ठीक  हिसाब  रखा  जाता  है
 ।

 जरूरी  नहीं  कि  वह  शत

 प्रतिशत  सही  हो  परन्तु  वह  काफी  ठीक  होता  है
 ।

 हम  निश्चित रूप  से  कह  सकते  हैं  कि  उन  में  से

 €६  प्रतिशत  किसी  न  किसी  नौकरी  पर  लगे  हुये  हमने  एक  यह  व्यवस्था  की  है  कि  हम  योग्य  लोगों

 के  जो  विश्वविद्यालयों  से  दिक्षा  पाकर  निकलते  हैं  अ्रथवा  प्रभी  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  होते

 दर्ज  कर  लेते  हैं  ।
 हम  उन्हें  तुरन्त  नौकरियां  तो  नहीं  दे  सकते  परन्तु  हम  उनका  नाम  दर्ज  किये  रहते

 हैं  श्र  उन्हें  पर्याप्त  वेतन  दे  कर  ग्राम  प्रशिक्षण  दिलाते  हैं  या  उनसे  काम  लेते  हैं  श्र  किसी  स्थान

 खाली  होते  ही  उन्हें  नौकरी  पर  लगा  लिया  जाता  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इंडो-मन  प्रोटोटाइप  वर्कशॉप  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 सुबोध
 १९  श्री  to  च०  माझी

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रोखला  में  इंडो-मन  प्रोटोटाइप  वर्कशाप  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  हो

 जायेगा ;  कौर

 इसके  कब  तक  चालू  होने  की  ara  है
 ?

 मंत्री  सुभाष  site
 .  ara है  कि

 केन्द्र  १६५६  की

 समाप्ति  तक  स्थापित  हो  जायेगा  कौर  REGo  के  आरम्भ में  चालू  हो  जायेगा  |

 श्री  सुबोध  उसदा  प्रोटोटाइप  वर्कशाप  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  का  अनुमान  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  वर्तमान  प्राक्कलन  ६४५  लाख  रुपये  है  |

 भरी  gata  हुसना  इसमें  से  कितना  aa  सरकार  वहन  करेगी
 ?

 श्री  पनभाई भ्  दाह  :  परिचित  नमन  सरकार  लगभग  ३१  '  ५  लाख  जमीन  मास  अनुदान क

 तौरपर  झर  इतना  ही  भारत  सरकार  देगी  |

 धातद्ों  का  आयात

 +

 स०  चल  सामन्त

 सुबोध

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह

 जानकारी हो  कि

 2EXY  के  परचा  जो  भ्रलौह  का  ara  उसका

 मूल्य  क्या था

 देश  में  wale  धातुयें  कितनी  मात्रा  में  उपलब्ध  होती  हैं  ;  ak

 देश  में  गहन  खोज  तथा  विदोहन  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :  (7)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता
 है  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५८]

 श्री
 स०  सामन्त

 :  प्रइन के भाग (ग के  भाग  के  बारे  में  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  ma  श्रलौह

 धातुद्रों के बारे में के  बारे  में  कुछ  गैर-सरकारी दल  खोज  कर  ची... त प्ह्ह  |  सरकार  का  इन  संस्थाओं  के  साथ

 कया  सम्पक  है  और  क्या
 वे

 समय-समय  पर
 कोई

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते  हैं
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
 nm



 मौखिक  उत्तर  CSR २४  {550

 श्री  मनु भाई दाह  :.  खानों  कौर  धातुओं  के  उत्पादन  के  कई  कांय  गैर-सरकारी  संस्थायें

 कर  रही  सरकार  को  उनके  बारे  में  जानकारी  मिलती  रहती  है  ।

 श्री do  प०  नायर :  भाग  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  कुल  आयात  ३०,०००  रुपये

 से  केम  नहीं  था  ।  क्या  यह  तथा  इनका  वितरण  श्रायातकारों  द्वारा  किया  जाता  है  यदि

 तो  उन्हें  कितने  प्रतिशत  लाभ  कमाने  की  अ्रनुमति  दी  जाती  है
 ?

 श्री  सुभाष  माह  हर  धातु  के  लिये  आयात  की  नीति  है  ।  कुछ एक  का  आयात  स्वयं

 राज्य  व्यापार निगम  करता  है  ।  कुछ  एक  के  लिये  प्रयोक्ताओं को  ही  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं

 जब  लाइसेंस  दिये  जाते  हें  तो  लाभ  की  प्रतिशतता  निर्धारित  करने  का  श्रवन  उत्पन्न नहीं  होता  |

 जब  पुराने  प्राया तकारों के  द्वारा  aaa किया  जांता  है  तो  उन्हें  उचित॑  लाभ  कमाने की  अनुमति

 दी  जाती है  ॥

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :
 क्या  यह  सच  है  कि  कच्चे  सीसे  को  पिघलाने के  लिये  सवार

 से  बाहर  भेजा  जाता  है  कौर  फिर  सीसे  का  भारत  पुनः  aaa  किया  जाता  है
 ?

 यदि  तो

 सरकार  इसके  लिये  क्या  प्रबन्ध  कर  रही  है  कि  सीसे  भारत  में  ही  पिघलाया  जाये  इस  प्रकार

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जायें
 ?

 श्री  मनुभाई  जवार  खानों  में  से  इस  समय  इतना  सीसा  wie  जीस्त  नहीं  निकलता

 कि  उसे  पिघलाने के  लिये  भारत  में  व्यवस्था की  जायें  ।  वैसे  हम  यथासंभव  शीघ्र  यह  व्यवस्था  करने

 के  लिय  प्रयत्न कर  रहे  माननीय  सदस्य  को  मालूम  ही  होगा  कि  ज्वार  जीस्त  स्पेक्टर  शीघ्र ही

 तैयार  होने  वाला  है  ate  सीसे  के  शेल्टर  के  बारे  में
 भी

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है
 |

 श्री  दास प्पा  :  जीस्त  ate  टिन  की  सप्लाई  चाहे  कम  हो  परन्तु  देश  में  बाक्साइट

 काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  होता  है  ।  प्रतीक  केवल  ७०,०००  टन  ही  क्यों  तैयार  किया  जाता  है  जब  कि

 हम  हर  वर्ष  १,६३,००,०००  रुपये  का  आयात करते  हैं  ।

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 जैसा
 कि

 मैं  ने  कई  बार  सभा  को
 बताया  एल्यूमिनियम

 के  लिये

 गहन  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  हीरा कुड  में  १०,००० टन  की  क्षमता  एक

 स्थापित  किया जा  रहा  है  कौर  इसकी  क्षमता  दुगनी कर  दी  जायेगी  ।  एक  प्रौढ़  स्पेक्टर  लगाया
 जा

 रहा  है  श्र  रिहंद में
 भी  स्पेक्टर

 लगाने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 मद्रास  राज्य  में  सैलम
 स्थान

 पर

 एल्यूमिनियम का  एक  स्मगलर
 लगाने  का  भी  विचार  है

 |

 श्री  नाथ  पाई  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा कि  श्रायातकारों को  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  कौर  वे

 उचित  लाभ  कमाते हैं  ।  वह  उचित  लाभ  कितना  होता  उसे  सरकार  तय  करती  है  या  कि

 कार

 कया  माननीय  मंत्री  को  मालूम  है  कि  कई  बार  झायातकार माल  रायात करने  के  बजाय

 लाइसेंस
 बे  चना  ही  अप्रतीक  लाभप्रद  समझते हैं  ?  मैं  ऐसे  पत्र  पेश  कर  सकता  हूं  जिन  से  यह  पता  चलता

 है  कि  आयात  लाइसेंस  बेचने  से  लाभ  होता  है  ।  व्या  हमें  यह  जानकारी  मिल  सकती  है  ?

 श्री  मनुभाई  दाह  जैसा  कि  मैं  नें  बताया  कि  बहुत  सी  भ्रलौह  जैसे
 कि

 टिन  कौर  जीस्त  के  आयात  में  लाइसेंस  प्रयोक्ताओं को  ही  दिये  जातें  हैं  ।  लाइसेंस  देनें

 ि
 की  गत  अवधि  में  पुराने  झा या तकारों को  तांबे

 के  गाया  के  लिये  कोई

 भी

 लाइसंस  नहीं  दिया  गया

 |

 मल  अंग्रजी  में
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 परन्तु  जहां  उद्योग  छोटे  होते  हैं  उन  के  लिये  स्वयं  करना  लाभप्रद  नहीं  होता  है  वहां  पुराने

 भ्रायातकारों  को  थोड़ी  मात्रा  का  रायात  करने  के  लिये  लाइसेंस  दे  दिये  जाते  हैं  शरर  धातु  की  लागत

 को  देखते हुए  ३*/,  प्रतिशत  से  ६  प्रतिशत  तक  लाभ  कमाने  की  अनुमति  दी  जाती  है
 ।

 यह  सच  है  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  कौर  अलौह  धातुक्रमों का  प्रयोग  करने  वाले  लघु  उद्योगों

 का  ots  गति  से
 विकास

 हो  जाने के  कारण  की  बहुत कमी  हो  गई  थी  इस  के

 स्वरूप  मांग  भ्र ौर  संभरण  के  बीच  काफी  पैदा  हो  गया  था
 ।

 इस  से  लघु  उद्योगों को  कुछ

 कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ा  है  प्रौढ़  सरकार  यह  विचार  कर  ही  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम

 अन्य  अभिकरणों  द्वारा  इसका  आयात  करके  उन्हें  सुविधा  दी  जाये  |

 श्री  नाथ  पाई  :  प्रदान के  एक  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  ने  वास्तव  में  एक  ही  में  दो  प्रदान  पूछे  दूसरा  प्रदान  यह

 है  कि  क्या  यह  सच  है  कि  ये  लाइसेंस  चोर  बाज़ार  में  बेचे  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  मनुभाई  मैं  ने  बताया  कि  वस्तु  की  कमी  होने  पर  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होना  स्वाभाविक

 है  क्योंकि  वितरण  पर  चाहे  कितना ही  नियन्त्रण  क्यों न  हो  ,  फिर  भी  ऐसी  बातें  होंगी  ।  यह  भी

 सम्भव  है  कि
 कोई  रसल  उपभोक्ता  धातु  को  बहुत  अधिक  मूल्य  पर  बेच दे  ।  उसे  कसे

 रोका

 जासकता है  ।

 fat प्र ०  चे  गृह  :  यह  प्रदान  धातु  को  बेचने  के  बारे  में  नहीं  लाइसेंस  को  बेचने  के  बारे  में  है  |

 श्री  वें०
 प०

 नायर
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  बारे में  ठीक-ठीक  जानकारी  है
 कि

 फैरस  ८.
 एसोसिएशन  ,  गरज  कामनी  मेटल  ग्रूप  ate  बिनानी  मेटल  ग्रुप  द्वारा  ७  श्र

 जीस्त  का  कितना  लेन  देन  किया  गया  था  ?

 श्री  मनुभाई  यह  भी व्योरे  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  कि  लाइसेंस

 देने  की  गत  water  में  किसी  पुराने  झायातकार  को  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  है  ।  श्रसल  उपभोक्ताओं

 को  लाइसेंस  दिये गये

 fart  त्यागी
 :

 मैं  किसी  सदस्य  द्वारा  गये  प्रदान  का  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  और  वह  ॒  यह  है

 कि
 जो  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  क्या  उन्हें  किसी  श्र  व्यक्ति  के  हाथ  में  बेचा  जा  सकता  है

 ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 उन  लाइसेंसों को  किसी  कौर  व्यक्ति  को  बेचने  की  अनुमति  नहीं  है
 ।

 श्री  त्यागी
 :

 परन्तु  जब  वे  बेच  दिये  जाते  हैं  तो  कया  बेचने  वालों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही की

 जाती है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 कानून  का  उल्लंघन  करने  वाले  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाती  है  |

 श्री  चं०  गुह  :
 yet  यह  पूछा  गया  था  कि  क्या  यह  सच  है  कि  बाजार  में  की  गयी

 वस्तुओं  के  स्थान  पर  आयात  लाइसेंस  बेचे जा  रहे  परन्तु  उस  प्रदान  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया
 ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :
 उसका  उत्तर  तो  दिया  जा  चुका  है  ।

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )

 :
 सरकार  को  जब  भी  इस  प्रकार  के

 ग  _  वह  उन  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  अवद्य  कार्यवाही करती  है  ।  परन्तु

 मूल  अंग्रजी  में
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 जहां तक  तांबे  के  झायात  का  सम्बन्ध  है  ,  उसके  बारे  में  हमने  एक  विशेष  उपाय  किया  ।  हमने  पुराने

 झायातकर्ताश्रों  को  छोड़  दिया  कौर  वास्तविक  wt  लाइसेंस  जारी  किये  ।  हमने  राज्य  व्यापार

 निगम  से  भी  यह  कहा  है  कि  वह  स्वयं  भी  तांबे  का  ग्रा यात  करे  ।

 कुछ  वास्तविक  उपभोक्ता  फैक्टरियां  इतनी  छोटी  छोटी  फैक्टरियां  हैं
 कि

 वे  स्वयं
 सीधे

 ही  तांबे  का  रायात  करने  में  असमर्थ  हैं  ।  इसीलिये  वे  पुराने  ्रायातकर्ताश्रों  की  सहायता  लेते

 भर  हम  उन्हें उस
 काम

 से  रोक  नहीं  सकते
 |

 उन  के  पास  इतनी  अधिक  पूंजी  नहीं  इसीलिये  उन्हें

 पुराने  भ्रायातकर्ताओ्ों की  सहायता  लेनी  पड़ती  है  |  यहां  वास्तव  में  लाइसेंस  बेचने  की  बात  नहीं

 है  ।  अपितु  यहां  तो  उन  से  सहायता  लेने  की  बात  है  ।  कौर  इसीलिये  इन  मामलों  में  हम  कोई  भी

 वाही  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री नाथ  पाई  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  जब  भी  कोई  नवल  मामला  उनके  ध्यान  में  भ्राता

 वे  उसके  विरुद्ध  अ्रवइ्य  कार्यवाही करते  हैं  ।  परन्तु कई  प्रतिष्ठित  दैनिक  समाचार  पत्रों

 पत्रिकाओं में  लगभग हर  रोज  यह  समाचार  प्रकाशित  होता  है  कि  श्रमिक-श्रमिक  लाइसेंस  ग्रुप-म्रमुक

 धन  राशि  लेकर  बेचा  गया  है  ।  यदि  माननीय  मंत्री  प्रमाण  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  वे  पत्रिकायें  दिखा

 सकता हूं  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 यदि  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  की  जानकारी मुझे  दे  सकें  तो  में

 उनका  बड़ा  कृतज्ञ  हूंगा  |  में  लाइसेंस  बेचने  वालों  के  विरुद्ध  अवश्य  कार्यवाही  करूंगा  |

 श्री  तंगदिली  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  बॉक्साइट  के  निक्षेप  पर्याप्त  मात्रा  के  हैं  तौर

 एल्युमिनियम  कारखाना स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  उन्होंने यह  भी  बताया है  कि  एल्युमिनियम

 कारखाना  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  इटली  के  विशेषज्ञों  जिन्होंने हाल  ही  में  भारत

 का  दौरा किया  अपना  अग्रिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  भ्र ौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 वे  प्रभी  भ्रमरी  प्रतिवेदन  तैयार  कर  रहे  उन्होंने  हमें  सुचित  किया

 है  कि  वे  प्रतिवेदन  का  ब्योरा  तैयार  करते  ही  ,  उसे  हमारे  पास  भेज देंगे  ।

 राज्य  के  छोटे  के  उद्योगों  के  लिये  इस्पात

 1१९६.  श्री  केशव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (
 a q  )  कया  यह  सच  है  कि  मंसूर  सरकार ने  उस  राज्य  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों की  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिये  इस्पात  के  कोटे को  बढ़ाने  के  लिये  निवेदन किया  है  ;

 यदि  तो  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  कौर

 PeUa-Ve FT में  भ्र भी तक  मैसुर  राज्य  के  लघु  उद्योगों को  कुल  कितना  इस्पात  संभरित

 किया गया  है  ?

 मंत्री  (ati  मनु भाई
 :

 हां
 ।

 मैसूर के  लिये  एक  दम  कोटा  बढ़ा  देना  सम्भव  नहीं  परन्तु  बाद  में  उसे  कुछ  सीमा  तक

 अवद्य  बढ़ा  दिया  जायेगा  |

 (7)
 FAST  से

 EUS  तक  ११६  टन
 लिए

 मिल  wast  में
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 केशव  :
 कया

 देसी  तथा  विदेशी इस्पात  में  से  कुछ
 कोटा  ay  उद्योगों  के  लिये  निर्धारित

 कर

 fear  गयां  है  ?

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 हां
 ।

 श्री  केशव :  कितना  इस्पात  निर्धारित  किया  गया  है  ate  उस  में  से  कितना  इस्पात  मैसूर  के

 लिये  निश्चित किया  गया  है
 ?

 fait  मनुभाई  इसका  उत्तर  मैं  प्रदान  के  भाग  के  उत्तर में  दे  चुका  हुअ र्था तव  प्

 से  Days  तक  ११६  टन  ।  गाथा है  कि  स्थिति  सुधरने  पर
 उस

 कोटे  को  बढ़ा  दिया  जायेगा
 |

 भारत  का  राज्य  व्यापार  लिमिटेड

 श्री  चक
 1*  es.  श्री  राम  कृष्ण  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  १९५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ८  ५७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 करेंगे  कि
 भारत

 के
 राज्य  व्यापार निगम  (  प्राइवेट  )

 लिमिटेड
 के

 क्षेत्र बौर  उसके  कार्यों के  विस्तार  की दृष्टि से  उसकी  संस्था  के  सीमा  नियमों  को  संशोधित  करने  के

 gat  की  इस  समय  क्या  स्थिति है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  कानूनगो  )  संस्था  के  संशोधित सीमा  नियम  २७  gays

 से  लागू  हो  चुके

 श्री  केशव  :  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  भी  परामर्श  लिया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 उसकी  कोई  जरूरत  नहीं  ।

 श्री  रंगा  :
 उस  में  वास्तव  में  क्या  परिवतंत  किया  गया  है

 ?

 नित  कानूनगो
 :

 उसके  उद्देश्यों को  बदलना
 कौर  इसीलिये  vert  से  सम्बन्ध  रखने

 वाले  पैरे  को  बदल  दिया  गया  है
 ्र

 अब  वह  इस  प्रकार  से  है
 —

 “
 कम्पनी  जिन  उद्देश्य  ं  के  लिये  स्थापित  की  गयी  वें  हैं  कि  वह  समय-स य  अपने

 निर्णय के  किन्हीं  विशेष  वस्तु ग्न ों  के  भारत  में  रायात  ai  यहां  से  निर्यात

 करने  की  व्यवस्था करेगी  कौर  स्वयं भी  उक्त  झ्रायात व  निर्यात  करेगी

 भारत  तथा  किसी  भी  अन्य  देश  से  उन  वस्तु भ्र ों  के  क्रय  विक्रय  ok  परिवहन  के

 सम्बन्ध  में  व्यवस्था  करेगी  उनका  व्यापार  करेगी  वह  इस  प्रकार  के  सभी

 काम  करेगी  जिससे  उसक  उद्देश्य  पूरे  हो  सकें  ह

 ऐसा  करने  का  कारण  यह  था  कि  जब  तक  निगम  उस  सीमा  नियम  के  aes  aire  अधिकार

 न
 तब  तक  वह  अच्छी  प्रकार  से  व्यापार  नहीं चला  सकता  |

 ———

 मूल  अंग्रेजी में में
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 fet  विद्या  चरण  मै  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने

 की  श्रावंद्यकता  कयों  पड़ी  है  ?

 कानूनगो  क्षेत्र  बढ़ाने  का  नहीं है  ।  पहले  यह  उपबन्ध  नहीं  था  ।  इन  उपबन्धों की

 आवश्यकता  इसलिये  हुई  है  कि  ताकि  राज्य  व्यापार  निगम  प्रत्येक  प्रकार की  वस्तु  का  व्यापार

 कर  सके  ।  मान  लीजिये  कि  राज्य  व्यापार  निगम  का  कछ  माल  बाहर  पड़ा  है  उसे  वहां

 बेचना  होगा  |  पहले  इस  सम्बन्ध  में  कठिनाई थी  I

 श्री  रंगा  :  क्या  इस  व्यक्ति के  झ्र धीन  राज्य  व्यापार  निगम  किसी  भी  उद्योग  अथवा  वस्तु  के

 व्यापार  के  सम्बन्ध  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  वंचित  कर  सकता  श्रथवी  इसके  सम्बन्ध में  उसे  सरकार

 के  किसी  निश्चित  निर्णय  पर  निसार  करना  पड़ता  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  राज्य  व्यापार  निगम  किसी  भी  व्यक्ति  को  वंचित  नहीं  कर  सकता
 ।  व्यापार

 विनियमित करने  के  लिये  सरकार  को  पहले  कछ  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  क्या  यह संशोधित खण्ड  ३,  जिसके  बारे  में  न  तो  ऋण  दीवारों  ने  श्र  न  ही

 अंशधारियों ने  आपत्ति  की  रजिस्ट्रार  को  अन्तिम  रूप  से  भेज  दिया  गया  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  मुझे  तो  इस  बारे  में  ज्ञान  नहीं  आशा  है  कि  भेज  दिया  गया  होगा  |

 श्री  तंगदिली  :  एक  पहने  प्रश्न  के  उत्तर  में  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  ae  विशेष  संशोधन

 हल  भी  सभा-पटल  पर  रखा  जा  चुका  है  और  उन
 न्होंने

 उस  सम्बन्ध  से  ऋणदाताओं  और

 चह ५ 1९३१1 अंधा रिये  से  पा  था  कि  क्य  उन्हें  कोई  आपत्ति  हे  ।  उस  बारे  में  एक  अवधि  भी  निश्चित

 कर  दी  गयी  थी  ।  उस  अवधि  में  कोई  भी  आपत्ति  नहीं  की  गयी है  ।
 इसलिये

 क्या  यह  संशोधन

 श्रन्तिप्र  रूप  से  रजिस्ट्रार  के  पास  भेज  दिया  गया है  ?

 श्री  कानूनगो  मैं  ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  मुझे  समरण  नहीं  है  कि  यह  संशोधन  कब  दायर

 कया  गया  था  |  परन्तु  जब  तक  वह  दायर  न  किया  जाय  तब  तक  वह  ल.ग  नहीं  हो  सकता

 श्री  वॉरियर  क्या  सरकार  को  किसी  भी  राज्य  से  इस  संबंध  में  कोई  प्रार्थना  प्राप्त हु
 ई

 है  कि

 वह  स्वयं  भ्र पना  राज्य  व्यापार  निगम  स्थापित  करना  चाहता  है  जो  कि  उन्हीं  वस्तु ग्र ों  का  च व्यापार

 करेगा  जिनका  व्यापार  इस  समय  केन्द्रीय  राज्य  व्यापार निगम  कर  रहा  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  दो  प्रकार  के  तरीकों  से  किसी  भी  कंम्पनी  को  विनियमित  किया

 जां  सकता है  ।  एक  तरीका  पंजी  निर्माण  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  केरल  सरकार  ने  इस  प्रकार की

 एक  योजना भेजी  है  ।  प्रौढ़  वह  विचाराधीन है  |

 श्री  विद्या चरण  शुक्ल  :  कया  यह  सच  नहीं  हैं  कि  सामान्यतया  यह  शिकायत  की  जाती  है  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  सामान्यतया  अपने  लाइसेंस  कुछ  एक  गैर-सरकारी  पुराने  श्रायातकर्ताओ्रों  को

 बेंच  देता  है
 ?

 श्री  कानूनगो :  यह  सच  नही ंहै  ।  वास्तव  में  तो  राज्य  व्यापार  निगम  अरन्य  निर्यात  किताबों

 को
 सहायता  देती  है  ।

 ae  अरजा  सें  ।
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 बुरे  बाड़ी  को  पाकिस्तान  के  हवाले  किया  जाना

 —+

 |  श्री  रामेश्वर  टां  टिया  :

 श्री  राजेन्द्र  सिंह  :

 श्री  ही०  ना०  मर्जों  :

 श्री  प्रकाशन वीर  :

 |  श्री
 वाजपेयी

 श्री  सुपकार :

 श्री  साधन  गुप्त  :

 श्री  रघुनाथ सिंह  :

 1*१६९६६.
 J

 श्री

 श्री  नवल  प्रभाकर :

 श्री  दी०  [- (०  फार्मा

 श्री  राम  कृष्ण :

 |  मी  हरविन्द  घोषाल
 :

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 थ्री  हेम

 थ्री  हाज़िर  :

 श्री  सुमन घोष  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  विधान सभा  ने

 कर  दिया है  कि  बेरुबाड़ी  को  भारत  में  ही  रखा

 च
 वैसे

 ति  1  a  यह  संकल्प  पास

 यदि  तो  उसके  प्रति  सरकार  की  प्रतिक्रिया है  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वेदेडिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल
 :  ath

 इस
 सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  संसद्‌  के  सामने  प्रस्तुत  किया  जायेगा  कौर  उसके  प्रत्येक

 पक्ष  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 कशी  रामेशवर  टांटिया  :.  क्योंकि  इस  ser  में  कई  महत्वपूर्ण  संवैधानिक  बातें  निहित

 इसलिये  क्या  सरकार इसे  उच्चतम  न्यायालय को  सौंपने  का  कोई  विचार  रखती  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 प्रदान  यह  उत्पन्न  होना  चाहिये  था  कि  इसके  लिये  कोई  विधान  बनाने
 की  जरूरत है  या  हमने  कई  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसे  संसद्‌  के  सामने  प्रस्तुत करने  का

 निर्णय  किया  है
 ।

 कौर  किसी  प्रकार  के  संवैधानिक  महत्व  का  कोई  उत्पन्न ही  नहीं  होता  |

 श्री  वाजपेयी
 :  संविधान के  wade ३  के  al  यह  उपबन्ध  है  कि  यदि  किसी

 भी

 राज्य
 की

 सीमाओं
 में  परिवर्तन  करना  तो  उसके लिये  प्रस्ताव  र/ष्ट्रपति  की  कौर  से  जाना

 चाहिये  जो  कि  सम्बन्धित  राज्य  के  विधान-मंडल  के  विचार  पहले  से  पता  लगा  लेंगे  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  से  करार  करने  से  पहले

 नन  पश्चिमी  बंगाल  की  विधान  सभा  से  इस  बारे  में  पहले  पूछ  लिया  कौर  यदि  नहीं  तो  मैं
 पूछना

 चाहता

 अंग्रेजी  में  ।
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 हूं  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  किस  भ्रनुच्छेंद  के  अधीन  अथवा  किस  कानून  के  अधीन  वहां  की  जनता  से

 पूछे  बिना  ही  पाकिस्तान  को  भारतीय  क्षेत्र  का  कुद  भाग  हस्तान्तरित  कर  सकते  हैं  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  घटनाएं  बना  ली  हैं  मैं  उन  से  ध. च् पुणरूपण

 सहमत  हूं  कि  जब  भी  देश  के  किसी  क्षेत्र  को  दूसरे  के  हवाले  करने  की  बात  उत्पन्न  होती  वह  अत्यन्त

 गंभीर  मामला  होता  है  कौर  उसके  लिये  यह  आवश्यक  होता  है  कि  संविधान  कौर  कानून  की  दृष्टि  से

 कार्यवाही की  जाये  ।  परन्तु  यहां  पर  तो  यह  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  कि  क्यां  कोई  क्षेत्र  भारत  का  अंग  है

 भी  या  नहीं  ।  मैं  इस  प्रदान के  गुणावगुण ों  में  नहीं  जाना  चाहता  |  परन्तु  दन  यह  उत्पन्न होता  है  कि

 क्या  किन्हीं  पंचाटों  के  अनुसार  अथवा इन  पंचाटों  के  किन्हीं  aula  भ्रनुसार  वह  क्षेत्र हमारे  क्षेत्र  में

 जाता है  या  नहीं  ।

 tat  ही०  ato  मुकर्जी  :
 क्योंकि  नेहरू-नून  करार  में  निश्चित  रूप  से  बस्तियों  के  तबादले  की

 ara  निहित  हैं  att  यह  बात  राष्ट्रपति  के  शग्रभिभाषण  में  भी  कही  गई  इसीलिये मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  प्रधान  मंत्री  जी  इस  करार  की  शर्तों  में  संशोधन  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ताकि

 बाड़ी  भारत  में  ही  रखा  जा  सके  भ्र  उसे  पाकिस्तान को  न  दिया  क्योंकि  बेरूबाड़ी  कोई

 वृत  बस्ती  नहीं  है  यदि  प्रधान  मंत्री  जी  संशोधन  करने  के  लिये  तैयार  तो  क्या  वे  में

 झपना  संशोधित  करार  प्रस्तुत  करेंगे
 ?

 श्री ਂ  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  इस  कथन  से  पूर्णरूपेण  सहमत  हूं  कि

 बाड़ी  कोई  समावात  बस्ती  नहीं  है  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  भी  बेरुबाड़ी  का  एक  समावात

 बस्ती के  रूप  में  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  मुझे  स्मरण  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  एक

 भाग में  समावृत  बस्तियों का  उल्लेख  है  भ्र ौर  दूसरे  में  नेहरू-नून करार  का  उल्लेख  किया गया  है  |

 हम  बेरूबाड़ी  को  समावात  बस्ती  नहीं  मान  जहां  तक  दूसरे  का  सम्बन्ध  इस  समय  उस

 के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  की  कोई  आवश्यकता  क्योंकि मुझे  प्राशि  है  कि  सभा को  इस  प्रदान  पर

 प्रकार  से  चर्चा  करने  का  भ्र वसर  मिलेगा  उसके  प्राकार  पर  किसी  निश्चित  फैसले  पर  पहुंच

 सकेंगे  ।

 श्री  त्यागी
 :

 मेरा  एक  भ्रौचित्य प्रदान  है  ।  बेरुबाड़ी  संविधान  के  लागू  होने  से  पहले  पश्चिमी

 बंगाल  का  एक  भाग  था  कौर  इस  दृष्टि  से  वह  भारत  का  एक  रंग  बनाया  उसे  कोई भी

 विधान  भले  ही  वह  संसद  द्वारा  पास  किया  गया  उसे  किसी  अन्य  देश  को  दे  नहीं  जब  तक  कि

 भारत  के  संविधान का  संशोधन  न  किया  जाये  ।  भ्रनुच्छेद  १  में  लिखा  हुमा  है
 :

 a
 भारत  अर्थात्‌  राज्यों का  संघ  होगा  |

 भारत के  राज्य  क्षेत्र  में  राज्यों  के  राज्य  क्षेत्र  सम्मिलित  होंगे

 महोदय  :  माननीय  सदस्य इस  बात  को  ध्यान  में  रखें  कि  यह  केवल  एक  प्रश्न  है  ।

 जहां  तक  वास्तविक  इलाके  हवाले  करने  का  सम्बन्ध  संसद्‌  में  उस  संबंध  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत

 किया  यह  औचित्य  ver  तो  निश्चित  रूप  से  उठाया  जा  सकता  है  कि  जब  तक  संविधान का

 संशोधन न  किया  जाये
 तब  तक  भी  कोई  इलाके  नहीं  दे  सकती  |  परन्तु  इस  संबंध  में  मत  भेद  है  |

 संविधान  के  चौथे  अनुच्छेद  में  यह  लिखा  eat  है  कि  जहां  तक  सीमाश्रों  का  सम्बन्ध  है  dag  में  एक

 विधान  प्रस्तुत  किया  जा  सकता
 अरत: इस संबंध में इस  संबंध  में  मत

 भेद
 हो  सकता  परन्तु  इन  सभी
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 कानूनी  बातों  के  सम्बन्ध  में  हमें  इस  समय  चर्चा  करने  की  कोई  झा वद यकता  नहीं  |  क्योंकि जब  इस

 सम्बन्ध  में  विधेयक  प्रस्तुत  होगा  तो  उस  समय  इन  सभी  बातों  पर  चर्चा  की  जा  सकेगी
 ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  भ्राकृष्ट  किया  गया  है

 कि  जिस  मानचित्र  के  आ्राधार  पर  उनकी  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  से  बातचीत  हुई  वह  मानचित्र

 ही  गलत  था  कौर  देवीमंज  की  स्थिति  जैसी  मानचित्र  में  बतायी  we  वह  ठीक  नहीं  क्या

 प्रधान  मंत्री  विधेयक  तैयार  करने  से  पहले  इस  मामले  पर  फिर  से  विचार  करेंगे  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :.  माननीय  सदस्या  इस  मामले  के  वास्तविक  गुणावगुणों  की

 जा  रही  हैं  ।  तादाद  का  मामला  एक  उलझा  हुमा  मामला  है  ।  केवल एक  काल  में  उन  सभी

 बातों  पर  चर्चा  करना  संभव  नहीं  है
 ।

 परन्तु  मैं  उन्हें
 मर

 सम्पूर्ण  सभा
 को

 श्राइवासन  देता  हूं
 कि

 हम

 इस  संबध में  बड़े  चिन्तित  हैं  र  हम  इस  बारे  में  भश्रच्छी  प्रकार  से  विचार  करेंगे  ।

 श्री प्र ०
 चे

 कंवल  एक  प्रशन
 |

 महोदय  :  जब  विधेयक  ७५  तो  उस  समय  सभी 11 ' l  ' बा  तों  पर  अ्रच्छी  प्रकार  से  चर्चा

 की  जा  सकेगी  ।

 पटसन  मेष्टा  की  कोसते

 न
 ्

 श्रीनारायण  दास

 TOO,  श्री  अनिरुद्ध  सिह

 Lat  रामेश्वर  टाटिया  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  जांच  की  गई  है
 कि

 पटसन  तथा  मेष्टा  गिरती  हुई

 कीमतों  की  रोक  थाम  के  लिये  सरकार  तथा  अन्य  सम्बन्धित  निकायों  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  का

 क्या  असर है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैँ  ?

 १९४५८  से  कितनी  मात्रा  रायात  की  गई  है  कौर  राज्य  व्यापार  निगम

 के  द्वारा  कितनी  राशि  निर्यात  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ?

 विभिन्न  पटसन  उत्पादन  क्षेत्रों  में  इस  समय  पटसन  की  कितनी  कितनी  कीमतें  हैं  ;  ait

 काश्तकारों की  खेती  बाड़ी  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिये  किये  गये  उपायों  से

 इस  दिशा  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 मंत्री  कानूनगो  )  :  (7)  सर
 सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिससे  दिसम्बर  १९४५८  तथा  जनवरी  PERE  के  महीनों  में  पटसन  उत्पादन  क्षेत्रों

 में  कच्चे  पटसन  की  विद्यमान  कीमतें  बताई  गई  हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  Le]

 विवरण  से  ज्ञात  होगा  कि  aa  गिरती  हुई  कीमतों  की  रोक  थाम  कर  दी  गई  है  ।  राज्य  व्यापार

 निगम  तथा  मिलों  द्वारा  शर  अधिक  पटसन  खरीद  लेने  पर  काश्तकार  स्टाक  को  अच्छी  कीमत

 पर
 बेच

 सकेंगे  |

 +  मूल  अंग्रेजी  में
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 पटसन  की  विशेष  किस्मों  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सुविधा  देने  के  लिये  ३१

 VERE  तक  समाप्त  होने  वाली  अवधि  में  लम्बे  रेशो  की  पटसन  की  १३,८२४  गांठों  के  रायात के

 लिये  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  करने  पर  कोई  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित नहीं  की  गई  है  ।  स्टाक  प्रौढ़  कीमतों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  ठेकों  पर  निर्यात

 करने  की  भी  अनुमति  दी  जायेगी  |

 fat  श्रीनारायण  दास  :  कया  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार निगम  केवल  कुछ  ही  किस्मों की

 पटसन  खरीद  रहा  है  प्रौढ़  जिस  किस्म  की  पटसन  काश्तकारों  के  पास  है  उसे  नहीं  खरीदा  जा  रहा

 fat  कानूनगो
 :

 राज्य  व्यापार  निगम  पटसन  की  उन  सभी  प्रकार की  किस्मों को  खरीदने

 का  प्रयत्न  कर  रहा  है  जिनका  निर्यात  कियां  जा  सके  ।  यह  देश  के  भ्रान्त रिक  प्रयोग  के  लिये  भी

 पटसन  की  कई  किस्मों  को  खरीद  रहा  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  तक  विभिन्न  किस्मों  की  कितनी

 पटसन  खरीदी  जा  चुकी  है  ।

 श्री  कानूनगो
 :

 इसकी  जानकारी  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  |

 श्री  निरुद्ध सिह  :  क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  सरकार  के  अनेक  प्रयासों  के

 बावजूद  भी  इस  तक  जूट  के  भाव  में  कुछ  भी  तेजी  नहीं  इसलिये  क्या  सरकार  कच्चे

 जूट  के  लिये  कोई  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  स्टेटमेंट  में  दिखाया  गया  है  कि  जो  कीमत  गिरती  जा  रही  थी  वह  अंब  रुक

 गई  है  भ्र ौर  उम्मीद  है  कि  आगे  श्र  नहीं  गिरेगी  ।

 श्री  भ्र निरुद्ध सिह  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  सरकार  द्वारा  किये  गये  विभिन्न

 उपायों  से  प्रभी  तक  पटसन  की  कीमतों  को  बढ़ावा  नहीं  दिया  जा  सका  सरकार  कच्चे

 सन  की  न्यूनतम  कीमतें  निश्चित  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 पिछले  कुछ  महीनों  में  किये  गये  कुछ  उपायों  के  परिणाम  निकले  हैं
 ।

 यदि

 उन  उपायों  से  कोई  विशेष  लाभ  न  हुश्न  तो  दूसरे  उपाय  भी  किये  जायेंगे  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 निर्यात  के  लिये  इस  पटसन  को  पटसन  थि  के  इस  भ्राइवासन

 पर
 खरीदा  गया  था

 कि
 इस  पर  निर्यात  शुल्क  नहीं  लिया  जायेग  ।  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 पटसन  खरीदी  गई  परन्तु  अरब  इस  शुल्क  को  हटाने  के  लिये  बहि  सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों के

 पास  वित्त  मंत्रालय  से  भ्र भी  तक  कोई  सूचना  नहीं  पहुंची  है
 ।

 इसलिये  बहुत  सा  पटसन  कलकत्ता
 में

 ही  पड़ा  garg  ौर  उसका  निर्यात  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  हो  सकता  है  कि  अब  पटसन
 की

 at  खरीद  ही  बन्द  हो  जाये  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय इस

 सम्बन्ध  में  व्या  वार्यनाही  कर  हैं  क्यों  कि  इस  क  fear  हमारा  सरा  निजात  व  व्यापार

 ही  ठप  हो  जायेगा  |

 श्री  कानूनगो
 :

 सरकार  ने  कभी  भी  निर्यात  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  श्राइवासन  नहीं

 दिया  परन्तु  यदि  कुछ  एक  निर्यात कर्त्ता  अपने  पटसन  का  निर्यात  नहीं  कर  सके  हैं  तो  सरकार  यह

 मूल अंगरेजी
 में
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 श्री  भ्र निरुद्ध सिह  :  नई  दिल्‍ली  से  इस  बात  की  घोषणा  की  गई  थी  कि  बिहार  राज्य  के  पूर्णिया

 जिले  में  खुले  बाजारों  में  सरकार  जूट  खरीदेगी  ।  मैँ  जानना  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  अब
 तक  क्या

 कौर  कितना काम  हम्ना  तथा  उससे  कच्चे  जूट  के  बाजार  भाव  पर  क्या  पड़  रहा  है
 |

 श्री  कानूनगो  :  भाव  के  ऊपर  जो  असर  हुआ  वह  स्टेटमेंट  में  दिया  गया  कौर  पुरनिया  में

 कोआपरेटिव  सोसाइटीज  के  जरिये  से  जोरों  से  खरीद  हो  रही  है  ।

 श्री  श्र०  चं०  गृह  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  है  कि  उनके
 ८

 दिसम्बर  के  बयान  के
 बाद

 कच्चे  पटसन  की  कीमत  ३  रुपये  मेस्टन  की  कीमत  भी  कम  से  कम  तीन  रुपये  कम  हो  गयी  है
 ?

 राज्य  व्यापार  निगम  मेस्टन  नहीं  ख़रीद  रहा  है  प्रौढ़  उसके  परिणामस्वरूप  उसकी  कीमत  गिर  कर

 १४  रुपये  प्रति  मन  हो  गई  है  ।

 श्री  कान नगों  :  इस  समय  हम  पटसन  की  कौर  मुख्य  रूप  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  उसकी  कीमत

 के  सम्बन्ध  में  विवरण  में  बता  दिया गया  है  |

 श्री  श्र०
 do  गुह  :  कठिनाई यह  है  कि  माननीय  मंत्री  केवल  मात्र  कलकत्ता

 में
 प्रचलित

 भावों
 का

 हीं  उल्लेख  कर  रहे  हैं
 ।  गांवों  में  रहने  वाले  काइतकारों  को  तो  बहुत  कम  कीमत  प्राप्त प्राप्त  होगी

 उन्हें ६-७  रुपया  प्रति  मन  कम  की  प्राप्ति  होगी  ।

 fat  कानूनगो  :
 विवरण

 में  केन्द्रपाड़ा  ate  पुर्णिया  में  प्रचलित  कीमतों  का  उल्लेख

 निया गया  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  यह  तो  पटसन  खरीदा  जा  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मेस्टन  जूट  को

 खरीदने  के  लिये  सरकार  ने  स्टेट  ट्रेडिंग  को  भ्रामक  दिया  है  या  नहीं  |

 श्री  कानूनगो  :  मेस्टन  के  ऊपर  अभी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |

 श्री  विभूति  मिश्र  :  राज  मेस्टन  बहुत  सपड़ा  स्  मैं  जानना  चाहता हूं  कि
 उसको  खरीदने

 लिये  सरकार  क्या  ean  रही है  ।

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  इस  जो  स्टाक  सप्लेंस  है  उसमें

 मेस्टन  भी  है  कौर  जूट  भी  हां  जूट  ज्यादा  है  कौर  मेस्टन  कम  है
 ।

 लेकिन  मगर  हम  जूट  के  स्टाक
 को

 खरीदना  चाहते  हैं  तो  इसके  यह  माने  नहीं  हैं  कि  हम  मेस्टन  को  बिल्कुल  ही  छोड़  देंगे
 ।  हमारा

 ध्यान  की  तरफ  भी  रहेंगा  ।

 mea  महोदय  :  श्री  हेम

 हेम  बरुआ  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  इस  बार  कच्चे  पटसन  की  कीमतें  बहुत  ही

 गिर  गई  हैं  शर  उसके  परिणाम  स्वरूप  उत्तरी  उड़ीसा  कौर  बिहार  के  काश्तकार

 उत्पादन  लागत  का  ७४  प्रतिशत  भी  प्राप्त  नहीं  कर  सके  दीगर
 केन्द्रीय  सरकार  उस  समय

 सहायता  के  लिये  पायी  जब  कि  काश्तकार  पूर्ण  रूपेण  निराश  हो  चुके  थे
 ?

 मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  सरकार  ने  इस  कार्य  में  इतनी  देर  क्यों  कर  दी  थी  ?

 गवाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :

 यह  कहना  गलत  है  कि  हमने
 यह  कार्यवाही बहुत  देर  में  की  थी  हमें  ज्योंही  यह  सूचना  मिली  कि  भाव  गिर  रहे  हमने

 एकदम  यह  कार्यवाही  कर
 दी

 इस  सम्बन्ध  में  हमने
 क्या  कया  कार्यवाही करने का  निर्णय

 ea  ae
 wast में
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 किया  था  उसका  उल्लेख  मैं  गत  सत्र  में  कर  चुका  हं  ।  वे  कार्यवाहियां  की  गयी  थीं  कौर  उनका

 विद्वेष  प्रभाव  भी  हुआ  है  ।  उनके  परिणामस्वरूप  भाव  गिरने  रुक  गये  थे  कौर  लगभग  दो  सप्ताहों

 में  भाव  बढ़ने  भी  लग  पड़े  थे  ।

 इस  समय  तो  मुख्य  लक्ष्य  यह  है  कि  अतिरिकंत  पटसन  को  मार्केट  से  उठा  लिया  उसे

 खरीद लिया  जाये  और  इस  समय  हम  इस  बारे
 में

 विचार  कर  रहे  हैं  हमने  सहकारी  बकों  ate

 समितियों को  इस  बात  का  अधिकार  दे  दिया  है  कि  वे  राज्यों  की  ae  से  खरीद  कर  सकते हैं  ।

 हमने  मिलों  से  भी  यह  कहा  है  कि  वे  लगभग  ५  मास  के  लिये  fog  स्टॉक  रख  सकती  भ्र भी वे

 केवल  ३  मास  के  लिये  रिज  स्टॉक  रख  सकती  थीं  ।  यह  हमने  उनसे  तीन  दिन  पहले  ही  यह  कथन

 जारी  किया  है  कि  वे  wa  पांच  मास  के  लिये  fora  स्टॉक  रख  सकते  हैं  ।  उन्हें  मार्केट से  भी  खरीद

 करनी  पड़ेगी  ।  राज्य  व्यापार  निगम  भी  पटसन  की  खरीद  ।  परन्तु  मुख्य  कठिनाई  तो  वित्त

 की  है  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  कि  सोसाइटियों  या  मिलों  को  किस

 सरकार  से  धन  दिया  जा  सकता  है  ।  हम  इन  सभी  बातों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  भ्राद्या  है  कि  एक  या

 दो  सप्ताहों  में  हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रन्तिम  निर्णय  कर  सकेंगे  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 मेरा  एक  औचित्य  प्रदान  है  ।  जब  पटसन  आयुक्त  श्री  पॉल  की

 अध्यक्षता  में  कलकत्ता  में  बैठक  हुई  थी  तो  इस  बैठक  में  भी  मैं  उपस्थित  श्री  पॉल  ने  यह  श्रीनिवासन

 दिया  था
 कि

 निर्वात  शुल्क  को  हटा  दिया  जायेगा
 ।

 क्या  माननीय  मंत्री  यह  पता  लगाने की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  बात  ठीक  है  या  गलत
 ?

 श्री  arpa
 :

 जैसा
 कि

 सभा  को  ज्ञात  वित्त  मंत्री  के
 अतिरिक्त

 अन्य  कोई
 भी  व्यक्ति

 शुल्कों  में  परिवर्तन  नहीं  कर  सकता
 |

 पश्  रामेश्वर  परन्तु  जब  भ्रायुक्त  ने  वैसा  श्राइवासन  दे  दिया  तो  उस  सम्बन्ध

 में  सरकार  क्या  कार्यवाही करेगी  ?

 महोदय
 :

 परन्तु  इसमें  प्रामीत्य  wet  क्या  है
 ?

 शी  रामेशवर  टांटिया  :  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  इस  बारे  में  कोई  श्राइवासन  नहीं

 दिया  गया  परन्तु  पटसन  प्रायर चय  द्वारा  यह  झ्राइवासन  दिया  गया  था  ।

 महोदय
 :

 यह  कोई  औचित्य  seat  नहीं  है
 ।

 माननीय  सदस्यों  से  मेरा  परामर्श  है

 कि
 वे  केवल  प्रदान  पूछने  के  लिये  भ्रौचित्य  vet

 न
 पूछा  करें

 ।

 रेणु  चक्रवातों  :  हम  ag  जानना  चाहते  हे  कि  उन  गांवों  में  पटसन  के  क्या  भाव  हैं

 जहां  पटसन  का  उत्पादन  करने  वाले  स्वयं  पटसन  को  बेचते  और  क्या  राज्य  व्यापार  निगम के

 पटसन  मार्केट  में  प्रवेश  करने  के  बाद  भावों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  विवरण  में  मूल्य  दिये  हुये  '  हें
 ।  बिहार  में  श्र  पुर्णिया  में

 ५१४  Reus  को  मूल्य  १६  रुपये  था  ।  २६  १९५८  को
 यह  १५  रुपये  था  ।

 LENE को  यह  १५ ५०  रुपये तक  चढ़  गया  ।  फिर  कार्यवाही की  गयी  शर  &

 १९५९  को  यह  १६  रुपये  तक  चढ़
 गया  ।

 भ्रध्यक्ष  सहोदय
 :

 माननीय  सदस्य  विवरण  में  बताये  गये  स्थानों  के  ग्र ति रिक्त  अन्य  स्थानों
 के  मूल्य

 जानना
 चाहते  हे  ।

 ~~  २

 मूल  अंग्रेजी

 334  (AI)  1..5.0.---2.
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 पति  कान नगों  :  यदि  माननीय  सदस्य  मझे  स्थानों  के  नाम  बतायें  तो  म॑  आंकड़े  बता  सकता

 हुँ  ।  विवरण में  मेंने  केन्द्रपाड़ा  कौर  पूर्णिया  के  झांकने  दिये  ह  जो  कि  मुख्य  पटसन

 उत्पादक-क्षेत्र  हें  ।

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :  २४  परगना  के  पटसन  उत्पाद  क्षेत्रों  प्रात  गांवों
 कलकत्ते

 में  राज्य  व्यापार  निगम  किस  दर  पर  खरीद  कर  रहा  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  जिन  दरों  पर  खरीद  की  जाती  है  वे  कृपया  नहीं  बताये  जाने  दिये  जायें  क्यों कि

 थे  हर  सप्ताह  बदलते  रहते  हे  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  विवरण से  पता  चलता है  कि  ५  १९५८  को
 उड़ीसा

 में
 केन्द्रपाड़ा

 में  मूल्य  १९  रुपये  ५०  न०  पैसे था  प्रौर  २३  9eYe HAS को  यह  १७  रुपय  ५०  न०  पसे हो  गया  I

 राज्य  व्यापार  निगम  १७  रुपये  Yo  नये  पैसे  पर  पटसन  सीधे  उत्पादकों  से  खरीद  है  या  अपन

 जाटों  द्वारा  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 केन्द्रपाड़ा
 में  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  में  यह  बताता  हूं  कि  खरीद  जनवरी  के

 तरन्त  में  आरम्भ  हुई  उसका  असर  कुछ  देर  बाद  पड़गा
 ।  जसा  कि

 माननीय  सदस्य  ने  बताया
 €  Pexe HT AT को  मूल्य  १८  रुपये  था  तब  से  यह  गिर  कर  १७.  ५०  रुपये हो  गया  है

 परन्तु  यह  कोई  असाधारण  बात  नहीं  है  |

 ग्र गला  | महोदय :

 fatto  चं०  गुल :  में  एक  सुझाव  देने  की  अनुमति  चाहता हूं  ।  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि

 वे  नीति  का  एक  सप्ताह  में  निचय  करेंगे  ।  उसके  बाद  वे  एक  वक्तव्य  दें  ate  यदि  भ्रावस्यक  हुमा

 तो  उस  वक्तव्य  पर  कुछ  चर्चा  भी  हो  ।

 freer  महोदय  :  बहुत  अच्छा  ।

 नागपुर  में  केन्द्रीय  सरकारी  मचा  रियों  के  लिये  क्वार्टरों  का  निर्माण

 of
 q

 २०२.
 श्री त०  ब०  चविट्रलराव :  क्या  श्रीवास  wk  सम्भरण  मंत्री  ८

 १६५८ क
 ठ  अतारांकित  प्रदान  संख्या  १०७७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नागपुर  में  स्थानान्तरित  हुये  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  के  लिये  नागपुर  में  २८०

 क्वाटर  बन  कर  तयार  हो  गये  ह  ;

 क्या  are  वर्ष  १२४  क्वॉटर बनाने  के  प्रस्ताव  की  स्थिति दे  दी
 गई  है

 !

 श्रीवास  कौर  सम् भरण  उपमंत्री  wits  Fo  नही ंt

 निर्माण-कार्य प्रगति  पर  है

 प्रस्ताव  मंजूर  कर  लिया  गया  है  भ्र ौर  औपचारिक  मंजूरी  शीघ्र  ही  दे  दी
 जायेगी

 श्री  त०  ब०  विशाल  राव  तक  कितने  तमंचा  रियों  को  नागपुर  स्थानान्तरित  किया  गया

 अ  अ  न  नन  नी  निभी  नी

 मल  परं ग्रेजी  में
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 fart  अनिल
 छु०  चन्दा :  इस  समय  मेरे  पास  ठीक  प्रांगण  नहीं  है

 ।
 भारतीय  खनि  विभाग

 अपने  विभागों  को  नागपुर  भेज  रहा  है  कौर  कर्मचारियों कों  संख्या  बढ़ती ही
 जायेंगी  |

 tat ०  ब्०  fags राव  :  कलकत्ता में  काम  कर  र्  भारतीय  खनि  विभाग  को  कब
 तक

 स्थानान्तरित  किया  जायेगा  ?
 यह  कहा  गया  है  कि  इसको  ata  तक  स्थानान्तरित  कर  feat

 जायेगा  परन्तु  तभी  तक  प्रयोगशालाश्ों  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  प्रतीत  कु०  चन्दा  :  इस  प्रदान  के  उत्तर में  हम  पहले  बता  चुके  हूँ  कि
 खनिविभाग

 का

 स्थानान्तरण  प्रावस्थाभाजित  कार्यक्रम  के  अनसार  जायेगा  ।  स्थानान्तरण  का  काम  अदात

 area  किया  जा  चका  है  ।

 श्री  त०  ब०  fart  राव  क्या  प्रयोगदालाश्रों  को  कलकत्ता  से  नागपुर  भजन  का  काय

 वहां  पर  भवनों  के  निर्माण  के  पुरा हो  जाने  तक  रुक  रहेगा
 ?

 श्री  afi  कु०  चन्दा  :  हों  ।  freq  ही  प्रयोगशाला  भवन  के  पूरा  हो  जाने  तक  |

 |  श्योर  संस्मरण  मंत्री  क०  च०  :  सम्बन्धित

 खान  प्रौर  ईंधन  मंत्रालय  की  श्रावद्यकता  के  अ्रनूसार  हम  भारतीय  खनि  विभाग  के
 विभागों

 को  स्थानान्तरित  कर
 रहे

 ह
 fa  प्रोग्राम  मिल  कर  इस  तरह  इस  काम  को  कर  रहे  हैं  जिससे  भारतीय

 खनि  विभाग  के  काय  में  बाधा  न  हो  ।  स्थायी  क्वार्टरों  के  बन  जाने  तक  हमने  श्रावस्ती  अस्थायी

 स्थान  देने  की  व्यवस्था  भी  की  है  ।

 हम  इस  विषय  पर  निरन्तर  ध्यान  दे  रहे  हूँ  ।  हाल  ही  अरथ  त्‌  कुछ  ही  सप्ताह  ख

 शौर  इंधन  मंत्री  कौर  में  दोनों  नागपुर  गये  थे  ।  हमने  मौके  पर  जा  कर  सभी  संगत  प्रश्नों  पर  बातचीत

 किशोर  इस  प्रकार  के  कां  में  जी  भी  सावधानी  बरती  जानी  चाहिये  दह  हमने  बरती  है  कौर  हमने

 इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  है  कि  किसी  को  भी  अनावश्यक  रूप  से  भ्र सुविधा  या  कठिनाई  न  हो  |

 भोपाल  में  भारी  विद्युत  उपकरण  कारखाना

 +

 |  श्रीमती पा वंती  कृष्णन  :
 ि

 ott  नागी  रेड्डी
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भोपाल  में  भारी  विद्युत  उपकरण  क  रखाने  की  क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  कोई  निर्णय  किया  थ्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मन भाई  कौर  जेसा कि  सदन  को  ज्ञात  एक  प्रक्रम

 पर  विदेशी  की  कमी  के  कारण  परियोजना  की  क्रियान्विति  को  त

 racer  में  विभाजित  करना  पड़ा  ।  प्रथम  प्रावस्था  में  काम  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।

 अब  इस  बात  पर  विचार  हो  रहा  है  कि  कया  दूसरी  wie  तीसरी  प्रावस्था  में  भी  काम

 शीघ्र  प्रारम्भ  किया  जा  सकेगा  और  क्या  रेलवे टू  टशन  मोटरों  के  निर्माण  का  कार्य  प्रथम  प्रावस्था

 अंग्रेजी
 में
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 में  लगाया  जा  सकेगा  जिसमें  हैवी  STTHIAT  कन्ट्रोल  गियर  अर  स्विच  गायकों  का  निर्माण

 सम्मिलित है

 पावती  इस  प्रतिवेदन  के  gare  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 शी  शाह  :  यथा  संभव  ale  निर्णय कर  लिया  जायेगा

 ध... |  मरार का  :  क्या  सरकार  के  लिये  विदेशी  wat  के  साथ  किये  गये  करार  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखना  संभव  होगा
 ?

 fall  apg  शाह  :  जहां  तक  मूझे  ज्ञात  करार  की  प्रति  पटल  पर  रखी  जा  चुकी

 क्योंकि  करार  दो  वर्ष  पहले  किया  गया  था  ।  फिर  भी  य  दि  यह  नहीं  रखी  गयी  होगी  तो  में  निश्चित

 रूप  से  इसे  सभा  पटल  पर  रखूंगा |

 सेठ  श्रीफल  सिह  :  क्या  माननीय  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  फैक्टरी  से  कब  तक

 सामान  बनना  दारू  हो  जायेगा
 ?

 श्री  मन भाई  शाह  पहले  फल  का  काम  सन्‌  PERO  के  झ्राखिर तक  TE  हो  जायेगा |

 विद्या  चरण  शुक्ल
 :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  कारखाने  के  परामर्शदाता  इंजी  नियर

 तय  अभिकर्ता  एक  ही  साथ  ह
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  नहीं  ।  वे  हमें  प्राप्त  होने  वाले  विभिन्न  टेंडरों  पर  परामर्श  देते  हू  ।

 तहह  केवल  यह  है  कि  ब्रिटेन  से  खरीदना  होता  क्योंकि  ऋण  का  मुख्य  भाग  उस  ही  देश  से  उपलब्ध

 है  ।  परामर्शदाता  साथ  हमको  सब  खरीद  के  लिये  देगा  जिस  पर  वह  कोई  कमीशन न

 लेकर  वास्तविक खर्चा  लेगा  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  में  केवल  यह  जानना  चाहता  था  कि  सलाहकार  इंजीनियर

 क्रय  अ्रभिकर्ता एक  ही  संगठन  हे  या  नही ं।

 श्री  मन भाई स्त  दाह
 :  नहीं ।  वही  में  बतला  चुका  हूं  ।  कुछ  चीजों  में--जब  उन्हीं  की

 कम्पनी  टेंडर  भेजती  है  तो  वे  एक  प्रकार  से  करप  अभिकर्ता  हो  जाते  है
 ह

 ।  परन्तु  बहुत  सी  अन्य  वस्तुयें

 हम  ब्रिटेन  के  खले  बाजार  से  खरीदते  जिसके  लिये  वे  प  राशि देंगे  परन्तु  उनको  वास्तविक  खर्चे  के

 अलावा  कौर  कोई  एजन्सी  कमीशन  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 रेण चक्रवर्ती  :  समाचारपत्रों में  यह  कहा  गया है  कि  दुर्गापुर में  ऐसी  सी  ओर  बाबकॉंक

 ait  बिल कॉक्स  इत्यादि  के  बीच  एक  शर  करार  हो  रहा  ह  वे  कुछ  टरबाइन  कौर  जैनरेटरों का

 निर्माण  करेंगे  जिनका  कि  भोपाल  में  पहले  ही  नीमा  हो  रहा  है  ।  क्या  ये  दोनों  इस  मामले  में  स्पर्धा

 करेंग े?

 पथी  सुभाष  दाह :  नहीं  ।  ए  वी  बी  परियोजना  सीमेंट  मशीनें  बायलरों

 के  निर्माण  के  लिये है
 कौर  भोपाल

 में
 भारी  विद्युत  परियोजना  जेने  ट्रॉसफा मं

 स्विच  गियर  और
 क़त

 शायर  के  निर्मा |  कि  ही  ण  के  लिये  है  ।

 नल

 मल अंग्रेज़ी में
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 ततीय  पंचवर्षीय  योजना

 +

 ( air  स०  स०  बीजों

 श्री रास

 श्री  रामेश्वर  टांटिया

 श्री  श्र०  क०  गोपालन 1*
 २०४

 |  शी  तंगामणि

 श्री  न०  रा०  मनिस्वासी

 |  थ्री  हरिश्चन्द्र माथुर
 sit  दामानी

 La
 मिश्र

 क्या  योजना  मंत्री  °c  gus  के  शभ्रतारांकित प्रश्न  २१५०  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करप  करेंगे  कि

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  बनाने  के  सम्बन्ध
 में

 श्रब  तक  क्या  अग्रेतर  प्रगति  हुई

 है  ;

 योजना  को  तयार  करने  में  क्या  तरीका  अपनाने  का  विचार  है  ;  कौर

 तटीय  पंचवर्षीय  योजना  का  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न०  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  सम्बन्ध  में

 नीति  झर  रुख  के  प्रश्नों  पर  योजना  ग्रा योग  विचार  कर  रहा  पहले  स्थापित किये  गये  सिंचाई

 कौर  विद्युत के  लिये  कार्यकारी दलों  के  भ्र ति रिक्त  योजना  आयोग  भर  मंत्रालयों के  प्रतिनिधियों  का

 एक  कार्य-संचालन  दल  परिवहन  att  विद्युत  के  सम्बन्ध  में  योजना  की  सामान्य  सदस्यों

 की  जांच  कर  रहा  है  ।  भझ्रौद्योगिक  प्राविधिक  वैज्ञानिक

 स्वास्थ्य  भर  दिक्षा  के  लिये  भी  कार्यकारी  दल  हैं  ।  संसाधनों  के  संसज्जन  के  सम्बन्ध में  भी  gear

 हैं

 इस  प्रक्रम  पर  योजना  आयोग  द्वारा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  कौर  राज्य  सरकारों  से  परामर्श

 लेकर  तृतीय  योजना  के  विभिन्न  पहलों  पर  काय  किया  जा  रहा  है  ।  बहुत  से  क्षेत्रों  में  राज्य  सरकारें

 ७५  कार्यकारी  दल  स्थापित  कर  रही  हैं  ।  माच  के  में  अर्थशास्त्रियों की तालिका की  तालिका

 की  एक  बैठक  बलाई  गई  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  मार्चे  के  अन्त  में  तृतीय  योजना  के  बारे  में

 seal  पर  विचार  करेगी  |

 यह  san  की  जाती  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रारम्भिक  रूपरेखा  PEKE

 के  अन्त  तक  तयार  हो  जायेगी  |

 श्री  स०  |: है  बनर्जी  :  संसद्‌  के  पिछले  सत्र  में  हम  बताया  गया  था  सब  राजनीतिक

 दलों  से  goa  किया  जायेगा  ।  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  लोक-सभा  कौर  राज्य-सभा के  सदस्यों

 की  एक  समिति  बनायी  गयी  थी  ।  क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  समिति  की  कभी  बैठक  हुई

 प्रौढ़  क्या  प्रारूप  पर  विचार  किया  गया  यदि  तो  क्या  इस  पर  विचार किये  जाने

 की  सम्भावनां है  ?
 a

 भ्रंग्रेजी  में
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 fait  इया
 ०  उत्  मिश्र  :  यह  समिति बनायी  गई  है  परन्तु  प्रभी  तक  इसकी  बैठक  नहीं  हुई  है  I

 यह  ort  की  जाती  है  कि  समिति  की  बैठक  चालू  सत्र  में  होगी  |

 श्री  तंगामणि  :  पूर्वे  प्रशन  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  कार्यकारी  दल  केवल  स्थापित

 ही  नहीं  किये  जायेंगे  भ्रमित  वे  संसाधनों  के  सं सज्जन  के  प्रशन  पर  भी  विचार  करेंगे  ।  कया  में  जान

 सकता  हुं  कि  यह  देखने  के  लियें  कि  संसाधनों को  किस  प्रकार  बढ़ाया  जाये  प्रौढ़  किस प्रकार  वर्तमान

 संसाधनों  का  उपयोग  किया  एक  विशेष  समिति  स्थापित  की  गयी  है  ?

 श्री  दया०  fo  सिर  :  योजना  ग्रा योग  में  एक  प्राचीन  विभाग  है  जो  इस  विषय  पर  विचार

 करता है  ।

 रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कूछ  ऋणदाता  देशों  ने  तृतीय  योजना  के

 झा कार  पर  कुछ  व्याकुलता  प्रकट  की  ate  यदि  तो  हम  उनकी  शंकाओं  को  दूर

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  रहे  है  ?

 श्री  गया  नं०  मिश्र
 :

 इसके  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  किसी  ऐसी

 चीज  के  बारे  में  कोई  शंका  कसे  हो  सकती  है  जो  wat  बनी  ही  न  हो  ?

 श्री हेम  क्या  यंह  सच  है
 कि

 तृतीय  योजना  के  विदेशी  मुद्रा  वाले  भाग  पर  वाशिंगटन

 में  १६  मारे  को  सहायता  सम्मेलन  में  विचार  किया  जायेगा  ?  मंत्री  महोदय  ने  alt  कहा  किः  प्रारूप

 पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  हमला  के  wea  में  विचार  किया  जायेगा  ।  क्या  मैं  सकता  हूं

 कि  १६  तमाचे  को  वाशिंगटन  में  होते  वाले  सहायता  सम्मेलन  में  तृतीय  योजना  के  विदेशी  मुद्रा  वाले

 भाग  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  सदस्य  क्या  रुख  अ्रपनायेंगे  ?

 श्री  दया०  नं०  मिश्र  :  मैं  प्रशन  को  ठीक  तरह  समझ  नहीं  सका  ।  क्या  माननीय  सदस्य  यह

 सोच ते  हैं  कि  वाशिंगटन  में  होने  वाले  सम्मेलन  से  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  का  कुछ  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  हेम  यह  भारत  को  ऋण  देने
 वीजे

 देशों
 की

 व्याकुलता  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इसके
 भ्र ति रिक्त  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  को  ऋण  देने  वाले  देश  तृतीय  योजना  के  आकार  के  सम्बन्ध

 में  चिन्तित  हैं  इसके  विदेशी  मुद्रा  वाले  भाग  पर  १६  मैचों  को  वाशिंगटन  में  होने  वाले  सहायता

 सम्मेलन  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 शी  इया०  न०  मिश्र  :  में  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकारी  कैसे  प्राप्त
 ars  |

 श्री  हेम
 :

 यह  के  समाचारपत्र  में  था  |

 poet  महोदय
 :

 यह  समाचारपत्र  में
 था

 माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  उस  रिपोर्ट  पर

 आघारित  है  कि  विदेशी  ऋणदाता  देश  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  शिकार  के  कारण  चिन्तित

 हैं  क्योंकि यह  १०,००० करोड़  रुपये  की  है

 श्री  ato  नं०  मिश्र
 :

 हमें  इस  cet  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 peer  महोदय
 :

 प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया  है  |

 fait  वाजपेयी  :  मेरी  e ~_————  है  कि
 meq  संख्या  २२१  का  उत्तर  दिया  जाये ।

 ter mer  rep  >
 मूल  अंग्रेज़ी  मे
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 शरीयत  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  ऐसे  प्रदान  जिनका  उत्तर  यहां  नहीं  दिया

 खतरों  समेत  छापे

 स०  म०  बनर्जी  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण विषय  है  ।  कृपया  प्रधान  मंत्री  महोदय  उसका

 उत्तर  देने  को  राजी  हों
 ।

 आपको  मालूम  है  कि  चेचेमा  ट्रस्ट  पर  जनता  का  ध्यान  आकर्षित  हुमा
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  wet  काल  समाप्त  हो  गया  है  |

 प्रश्नों
 के

 लिखित  उत्तार

 घाना  के  लिये  भारतीय  विशेषज्ञ

 /  थी  वाजपेयी :

 श्री  जीत  सिह  सरहदी
 :

 1२०४५
 श्री  साधन  गुप्त

 :

 श्रीमती  इला  पालचौधरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*) + stb
 क्या  घाना  के  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  की  भारत  यात्रा  में  घाना  के  लिये  भारतीय

 विशेषज्ञों  ौर  पदाधिकारियों  की  सेवायें  प्राप्त  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  थी  ;

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ;

 घाना  में  wa  तक  कितने  भारतीय  पदाधिकारी  नियुक्त  किये  जा  चुके

 वेदेदिक-कार्य मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  से  जी  नहीं ।  लेकिन

 सदन  को  स्मरण  होगा  कि  २९  ce Oy  को  तारांकित प्रश्न  संख्या  ३७३  के  उत्तर में  बताया

 गया  था  कि  घाना  सरकार  घाना  में  काम  करने  के  लिये  २५०  अ्रधिकारियों तक  की  सेवायें

 हमसे  मांगी  थीं  ।  अब  तक  उन्होंने  सिचाई शक्ति

 झर  सार्वजनिक  निर्माण  सवाल  रेल  के  क्षेत्रों में  ५०

 विशेषज्ञों की  मांग  की  है  ।  इनमें  से  कुछ  स्थानों  के  लिये  घाना  सरकार  के  पास  उपयुक्त  सेवारत

 अ्रघिकारियों  के  नाम  भेजे  जा  चुके  घाना  में  सेवा  करने  के  लिये  wat  तक  १२

 अघिकारी चुने  गये  हैँ  ।  यदि  वे  ग्र धि कारी  सेवा  की  दाते  मंजूर  कर  लेंगे  तो  इन्हें  घाना  भेजा  जायेगा  |

 घाना  सरकार  उपर्युक्त  ५०  विशेषज्ञों  के  अलावा  भारत  सरकार  से  २  वायसेना  भ्र धि कारियों

 कौर  एक  ऐसे  अधिकारी  की  सेवायें  मांगी  जो  समुद्रपार  देशों  के  सामान  खरीदने  के  लिये  घाना

 सरकार  के  खरीद  कमीशन  का  संगठन  कर  दे  ।  उपर्युक्त  सेवारत  ग्र धि कारियों के  नाम  घाना  सरकार

 के  पास  भेज  दिये  गये  हैं  ।

 ल  अंग्रेजी मे
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 मोटर  उद्योग

 1२०६  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 पंडित  gto  नाठ  तिवारी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ५  १९५८  को  लोक-सभा  में  प्रतिरक्षा  उपमंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  में

 बताये  गये  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अ्रनुभवों  कौर  उपसंहारों  को  ध्यान  में  रखे  हुये  क्या  मोटर  कार

 शौर  ट्रक  निर्माण  उद्योग  के  कार्य  का  पुनरवलोकन  कर  लिया  गया  है

 उद्योग  को  सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  का  ध्यान  वाणिज्य  मंडल/संघ  कौर  श्री  टाटा  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य

 दौर  दिलाया  गया  है  ;  ak

 यदि  तो  उनमें  उठायी  गयी  बातों  की  are  क्या  विचार  किया  गया  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  से  सभा  पटल  पर  एक  रख

 दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६०]

 श्रौद्यो  गीत  कर्मचारियों  के  श्रावास  की  समस्या

 २०७.  शी  भक्त  दर्शन :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  rg  gaya & के  अतारांकित

 संख्या  ५९२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  औद्योगिक  कर्मचारियों  की

 सम्बन्धी  समस्या  के  विस्तार  का  पता  लगाने  के  लिये  राज्य  सरकारों ara  जो  त्रिदोष

 किये  जा  रहे  उस  सम्बन्ध  में  श्री  तक  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 धम  उपमंत्री  श्राबिद  :
 आंध्र  राजस्थान झर  दिल्‍ली  में

 सर्वे  पूरी  हो  गई  है
 ।

 उत्तर  पश्चिमी  बंगाल  शौर  त्रिपुरा

 में  सर्वे जारी  ।
 मद्रास  श्र  हिमाचल  प्रदेश  में  जरूरी  कार्रवाई  की  जा  रही  है

 बाकी  राज्यों  को  सर्वे  जल्दी  शुरू  करने  के  लिये  लिखा  गया  है  ।

 रबड़  बोर्ड

 थी  वासुदेवन  नायर

 T¥Ros  श्री  नागी  रेड्डी

 (sit  तंगामणि

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १४  g&yus  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १२१२  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  रबड़  बोर्ड  में  श्रमजीवियों  के  प्रतिनिधियों  को  किस  आधार  पर  मनोनीत किया  जाता
 शौर

 ~

 वालों  के  कया  नाम  हैं  ? पहली  भ्र वधि  में
 श्रमिकों

 का  प्रतिनिधित्व |
 ——

 tae  अंग्रेजी  में
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 तथा उद्योग
 उपमंत्री  सती  चन्द्र  )

 :
 श्रमिक  प्रतिनिधियों को  केन्द्रीय

 व्यापार  संघ  संगठनों  की  रबड़  उद्योग  में  सत्यापित  सदस्यता  के  प्राकार  पर  मनोनीत  किया  गया

 था  ।

 सर्व  श्री  सी०  ई०  ह  बी०  के०  Ho
 करुणाकरन  श्र  श्रीमती  रोसम्मा

 ।

 जल-सहमरण  योजना

 |
 1२०९.  श्री  मोहम्मद  इलियास

 :
 FAT  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  श्र  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रालय  ने

 १६५८  में  मैथोन  से  रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  को  जल-संभरण  की  एक  योजना  तैयार  की  थी  ;  भ्र

 यदि  तो  योजना
 को

 क्रियान्वित  करने  के  क्या  पग  उठाये  गये  हैं
 ?

 fara  उपमंत्री  श्राबिद  श्र  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने

 १९५७  में  एक  योजना  का  प्रस्ताव  किया  था  कौर  इ  सके  सम्बन्धित  विभागों के  साथ  परामर्श

 करके  जांच  की  जा  रही  है  ।

 भारत  मंगोलिया  क  बीच

 थी  रघुनाथ fag  :

 *२१०.  श्री
 राजेश

 सिंह
 :

 विभूति  मिश्र
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  RaNE  में  भारत  मंगोलिया  के  बीच  एक  व्यापार

 करार  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  झर

 क्या  उस  करार  के  aia  मंगोलिया  को  कुछ  पटसन  भी  भेजा  जायेगा
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतारा  :  नहीं  ।

 ate  wet  ही  नहीं  उठते
 ।

 नारियल  जटा  site  नारियल  जटा  उत्पोदा  के  लियें  विदेशी  बाजार

 RLe.  थ्री  कोडियान
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 नारियल  जटा  ak  नारियल  जटा  उत्पादों  की  विदेशों
 में

 बिक्री  बढ़ाने  के  लिये

 कार  ने  कया  कार्यवाही की  है  ;

 क्या  इन्हीं  कार्यवाहियों  के  क  दि  जटा
 उत्पादों  के

 नियत में  वृद्धि  हुई  है  ;  कौर

 अग्रेज़ी  म
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 यदि
 तो

 कितनी  वृद्धि  हुई  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 |

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 ौर  निर्यात  बढ़ा  नहीं  है  परन्तु  अरति
 स्पर्धा

 a  आयात  करने  वाले
 देशों

 न  जटा  उत्पादों के द्वारा  लगाये  गये  अधिक  wae  शुल्क  के  कारण
 नारियल  जटा

 रोक  ना

 निर्यात  को  aga  किया  जा  रहा  है
 ।

 राज्य  बोला  योजना

 श्री  प्र्०  Fo  गोपालन :
 1२१२.

 श्री  वॉरियर  :

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  कर्मचारी  विनियमों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 क्या  कमंचारियों  के  वेतन-स्तर में  कोई
 परिवर्तन  किये  गये  थे  ;

 यदि  at,  तो  परिवर्तन  कितने
 बार  किये

 गये  थे  ?

 ary  ort
 fara  उपमंत्री  आबिद  :  भी  नहीं  ;  परन्तु  इस  बीच  निगम  विभिन्न

 मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  नियमों  wie  विनियमों का  अनुसरण  कर  रहा  है  ।

 हां  |

 दो  बार

 दिल्‍ली  में  alae  में  क्वार्टरों  का  निर्माण

 FQ 22.  श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  श्रावास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्‍ली  में  eat  की  औद्योगिक  बस्ती  के  कर्मचारियों  के  लिये

 क्वाटर  की  योजना  मंजूर  की  जा  चूकी  है  ;

 यदि  तो  कितने  क्वॉटर  बनाये  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रावास  site  सम्भरण  उपमंत्री
 afr  कु०  ate

 )  .  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  लगभग
 ४००

 क्वाटर  बनाने  की  एक  प्रयोजन बनाई  जा  रही  है  ।

 कम  मूल्य  वाली  मोटर  गाड़ियां

 1*२१४.  श्री  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम  मूल्य  वाली  मोटर  गाड़ियां  बनाने  की  एक  योजना  सरकार  के
 भीन है  ;  ak

 यदि
 तो

 योजना  की  मुख्य  बातें  क्या
 हैं  ?

 a
 मूल  wit  में
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 मंत्री  मनु भाई  श्र  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 नाता  है  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  सख्या  ६२]

 रुस  को  जूतों  का  निर्यात

 थ्री  दामानी  :

 श्री  दी०  चे  wat 1२१४.

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  रूस  द्वारा  दिये  गये
 met  पर  बनाये  गये  जूतों में  से  फालतू  बचे  जूते  बेचे

 जा  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  इस  बात  की  सम्भावना  है  कि

 रूसी लोग  फालतू  जूतों  को  भी  खरीद  लें  शर  इस  बारे में  बातचीत हो  रही

 sea  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 राजस्थान  का  प्रौद्योगिक  बिकास

 1२१६.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रथम तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पृथक-पृथक रूप  से  केन्द्रीय  सरकार

 ara  राजस्थान  के  प्रौद्योगिक  विकास पर  कुल  कितना  धन  खच  किया

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  बाकी  अवधि  में  कितना  धन  खरच  किया

 कौर

 बाकी  प्रविधि  में  कौन-कौन सी  मुख्य  परियोजनाओं  पर  सरकार  द्वारा  काम

 आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 :  से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  जिसमें  उपलब्ध  जानकारी  दी
 हुई  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कृषि योग्य भूमि  का  कै

 1*२१७.  श्री  बांगी  ठाकुर  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  ait  तक  कृषि  योग्य भूमि  का

 आवंटन  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैँ  ?

 उपमंत्री  go  ao  कौर  त्रिपुरा  में  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  भूमि  के  oot  की  सब  योजनाओं  को  निबटा  दिया  गया  है  ।

 इस  समय  इस  मंत्रालय  में  कोई  योजना  लम्बित  नहीं  यदि  किसी  विशेष  योजना  के  बारे  में

 काणा
 जानकारी  चाहिये  तो  उसे  एकत्र  करने  के  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।

 मूल  wast
 में
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 दांघाई . में में  भारतीय

 श्री  दी०  Wo  दार्मा

 शी  जीत सिंह  सरहदी  : 1२१८.

 थी  अनिरुद्ध  सिह  :

 क्या  प्रधान  स्त्री  ८  gus  के  अतारांकित  wey  संख्या  १०६४  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  देय  धनराशि
 को

 aga  करने  के  बारे  में  कोई

 प्रगति हुई  है  जो  शंघाई  नगर  पुलिस  कौर  चीन  के  अन्य  प्राधिकारियों  में  नियोजित  कौर

 यदि  तो  क्या  प्रगति हुई

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  :  शौर

 ८  १९५८  को  दिये  गये  मेरे  उत्तर  के  बाद  भ्र ग्रे तर  प्रगति  नहीं  हुई

 यद्यपि  पीकिंग  स्थित  हमारा  राजदूतावास  कभी भी  मामले  में  पैरवी  कर  रहा  है  |

 श्रौद्यो  गीत  सम्बन्ध

 1*२१९६.  श्रीमती  इला  पालचौधरी :  क्या  इस  कौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 ब्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  लीड्स  विश्वविद्यालय  के  औद्योगिक  सम्बन्धों  के

 प्रोफेसर  ज०  हेनरी  रिचडंसन  इस  देश  में  औद्योगिक  प्रबन्धकों ak
 के

 मध्य  संयुक्त  ्  कौर  श्नौद्योगिक  सम्बन्धों  के  प्रदान  के  सम्बन्ध में  जांच  ae  भ्रध्ययन  के

 faa  आमंत्रित  किया

 (a)  क्या  श्री  रिचर्डसन  ने  यह  आमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  उनके  भारत में  कब  काम  आरम्भ  करने की
 सम्भावना

 2?

 fa  उपमंत्री  आबिद  :  (a).

 वह  १६  R€uc  को  भारत  झा  चुके हैं  कौर  उन्होंने पना  काम भी
 आरम्भ

 कर  दिया

 राजसहायता  प्राप्त  औद्योगिक  श्रीवास  योजना

 1२२०  श्री  तंगामणि :  क्या  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  eu  में  हुए
 mae  मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने

 mre  sate  योजना  के  aaa  नियोजकों  के  साहजनक  रुख  पर  निराशा

 व्यक्त की  कौर
 अक्

 मूल  अंग्रेजी में
 *  Subsidised  Industrial  Housing  Scheme.
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 क्या  सरकार  का  नियोजको ंके  इस  रुख  के  कारणों  का  पता  लगाने के  लिये  जांच

 करने और  नियोजकों  के  लिये  कर्मचारियों के  लिये  मकान  बनवाना  अ्रनिवाये  घोषित  करने का cn

 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  क०  a  ।  तथापि

 नियोजकों  का  योजना के  प्रति  निरुत्साह जनक  रुख  पर  खेद  प्रकट  करते हुए  aaa  मंत्रियों के

 सम्मेलन  में  तराशा  व्यक्त  की  गयी  कि  नियोजकों को  हाल  ही  में  घोषित  उदार  वित्तीय we  अन्य

 दवातों  का  लाभ  उठा  भ्र पने  कर्मचारियों  के  लिये  अधिक  मकान  बनाने  को  कहा  जायेंगा

 सम्मेलन  में  यह  भी  सिफारिश  की  गयी  कि  इससे  प्राप्त  परिणामों  को  एक  वर्ष  तक  देखा  जाये

 भर  aaa  मंत्रियों  के  art  वार्षिक  सम्मेलन  में  इसको  भ्रनिवायं  करने  के  set  को

 पुनरीक्षण  के  लिये  रखा  जाये  ।

 उल्लिखित  भाग  के  उत्तर को  देखते  इस  प्रक्रम  पर नहीं ।

 सोचे  स्मारक  न्यास

 थ्री  पाणि प्र हो

 श्री  बाजपेयी

 थ्री  परूलेकर

 थ्री  उ०  पटनायक

 श्री  प्रर बिन्व  घोषाल

 1२२१.  ९
 स०  चल  सामन्त  :

 श्री  सुबोध  सदा  :

 i
 |

 श्री  विभूति मिश्र  :
 |  sit स०  ना  बनर्जी  :

 थी  तंगामणि :

 Lott  सुमन  घोष
 :

 प्रधान  मंत्री  AS  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  विदित  है  कि  एक  गैर  सरकारी  लीं  उपक्रम  ने  चेचेमा

 स्मारक  न्यास  को  WY¥,o00  रू०  दिये

 क्या  प्रधान  मंत्री  के
 सचिवालय  का  कोई  विशेष  भ्रसिस्टेन्ट  इस  न्यास  को  सहयोग

 दे  रहा

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इस  न्यास  के  लिए  दान
 राशियों

 की
 मात्रा

 की  कोई  जांच  की

 aK

 यदि  तो  क्या  परिणाम  रहा ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैसे  दिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  जहां  तक  प्रधान

 एसपी  ऋ मंत्री को  पता है  न्यास  को  रसी  कोई  राशि  किसी  गैर  पत्र  ने  नहीं  दी
 ।

 कुमारी  भ्रमृतकौर  का  एक  प्रकाशित  पत्र  में
 उल्लेख  है  कि  उनके  एक  faa

 ने
 प्रशास्पद

 मूल  में

 १  Chechema  Memori  al  Try 1fu  st.
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 मकान-सम्पत्ति  न्यास  को  दान दी  थी  |  मकान-सम्पत्ति  के  हस्तान्तरण  में  ७५,०००  रु०

 न्यय  हुए  ।  इसका  भुगतान  न्यास  की  निधि  से  किया  गया
 ॥

 तीन  न्यासियों
 में  श्री  मथाई

 भी  थे  ।

 तथा  प्रधान  मंत्री  को  बताया गया  हैं  कि  मकान-सम्पत्ति  की  प्राप्ति
 पर

 व्यय  हुई  धनराशि  सहित  न्यास  का  न्यास  में  कुल  %,0193, 453  रु०  २३१  नये
 पैसे

 न्यास

 की  स्थापना  के  राजकुमारी  aq  के  एक  मित्र  ने  इस  राशि  में
 से  छः  लाख

 रु०  से

 कुछ  शुधी  धन  उनकी  स्वेच्छा  पर  कर  दिया  था  ।  बाद  मे  बाकी घन  न्यास  को
 दे  दिया

 गया  प्रधान  मंत्री  ने  न्यास  के  fata  की  प्रति  देखी है  ।  उन्हें  न्यास  में

 दानों  का  पता  नहीं  है  ।

 बाइसिकलों  का  निर्यात

 श्री  सुनाया
 :

 T*RRR.
 श्री  जीत  सिंह  सरहदी

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंकी रह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बाइसिकलों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अखिल  भारतीय

 साइकिल  निर्माता
 संध  ने  एक  योजना  बनाई  है

 यदि  तो  योजना की  तफसील  क्या  कौर

 क्या  वे  वाइसिकलों  के  निर्यात  के  लिए  तुलनात्मक  तथा  सस्ते  मूल्य  निर्धारित

 करने से  सहमत  हो  गये  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  श्रीमान  ।  भारतीय  साइकिल-निर्माता

 संघ  भारतीय  साइकिल  निर्माता  संघ  बाइसिकलों  के  नियत में  विधि  करने  के

 प्रस्ताव पर  विचार कर  रहा  है  ।

 तथा  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 छोटे  पैमाने के  उद्योग

 1२२३.  श्री  after  सिह
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  उद्योग  सेवा  उत्तरी  के  लिए  स्थानीय  रूप  से  खरीदी  गई  तथा

 आयात  की  गई  मशीनों  व  सामान  का  कितना  उपयोग  किया  गया  ak

 कौन-कौन से  केन्द्र  ae  गये  हैं  तथा  कहां-कहां ?

 मंत्री  (ait  मनु भाई  :  तथा  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता

 ia
 वीडियो  परिशिष्ट

 १,
 sk  i

 संख्या  ६४]

 मूल  अंग्रेजो  में
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 गंधक का  उत्पादन

 1२२४.  डा०  राम  सुलग सिह
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे ंकि  क्या यह  सच  कि  बिहार  के  जिला  शाहाबाद  में  we  में  सोनामक्खी  के

 निक्षेपों  से  गंधक  के  उत्पादन  के  लिए  सरकार  का  विचार  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने

 के  लिए  नार्वे की
 टीम  बुलाने  का  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  हम  श्रमझौर  की  सोना  मक्खी  का  नमूना  नावें

 भेजने का  प्रबन्ध  कर  सरकार  का  विचार  इससे  were  कौर  गन्धक  का  तेजाब  बनाने

 के  लिए  उपयुक्तता  का  नावें  की  फर्म  द्वारा  विश्लेषण  व  परीक्षण  होने  के  उपरान्त

 अ्रघिक  व्यापक  अध्ययन  के  लिए  नावें  के  विशेषज्ञ  बुलाने  का  है  ।

 ग्वार  में  भारतीय

 श्री  सरजू पांडे  :

 गू  श्री
 ato  चं०  शर्मा

 क्य  प्रधान  मंत्री  २५  <eXs  क  तारांकित  we  संख्या  २१६  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 the
 ग्वाडर

 के  सम्बन्ध  में  कराची
 स्थित  भार  ताय  ve  चाय पण युक्त  के  प्रथम  सचिव  कौर

 मस्कट  में  नियुक्त  भारतीय  वाणिज्य  दूत  के  प्रतिवेदन  पर  इस  बीच  विचार कर  लिया  गया

 कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  जी

 ग्वाडर  के  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  कुछ  सुविधाएं  दिलाने  के  विषय  में

 पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  लिखा-पढ़ी  की  गई  है  ।

 जूट की  खरीद

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 1* २९२६  श्री  राजेन्द्र सिह

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है
 कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  मूल्य  सहायता  के  रूप  में

 उड़ीस
 ड

 area  atc  पश्चिमी  बंगाल  के  चार  उत्तरी  जिलों  में  जूट  खरीदने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  राज्य  व्यापार  निगम  ने  किस
 आधार  पर  ale  किस  सिफारिश  पर

 यह  निर्णय किया

 यह  खरीद  किस  मूल्य  पर  की  कौर

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम यह  खरीद  भ्र  सीटों  द्वारा  करेंगा  अथवा  यह

 काम  WT  सं  carat  या
 व्यक्तियों

 जो  उसके  एजेन्ट  का  काम  सौंपेंगा ?

 मूल  wast  में
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 वाणिज्य  मंत्री  )  श्रीमान ।

 भ
 भारत

 यह  जानकारी  बताना  निगम  या  विक्रेताओं  के  व्यापार fea  में  नहीं  है  ।

 जूट-उत्पादकों की  सहकारी  समितियों  द्वारा ।

 तिब्बती  प्राधिकारियों  द्वारा  लगाये  गये  व्यापार  प्रतिबन्ध

 1*२२८.  श्री  ज्ञ०  ब०  fao  बिष्ट  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहਂ  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि

 (#).
 रिती  साबिकारितों

 ने  भारत  को  ऊन  प्रौढ़  सोहागा  के  निर्यात  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  लगाये हैं

 यदि  हां तो  भोटियाओओं  की  जिनका  जोवन यापन  इस  पर  निर्भर  त्रय  व्यवस्था

 प्पा  क्या  प्रभाव  पड़ा  अर

 क्या  भारत  तिब्बत  व्यापार  को  नियमित  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार

 कोई  व्यापार  करार  करने  का

 वाणिज्य  मंत्री  व्यापारियों से  शिकायते प्राप्त  हुई  है  परन्तु

 सरकार  को  किसी  प्रौपचारिक  प्रतिबन्ध  का  पता  नहीं  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 oe Od  कों भारत-तिब्बत  व्यापार  भारत  चीन  के  सोच  १४

 हुए  करार
 के  ग्रनुसार  होता

 व्यापार  करारकी  अवधि  ३१  दिसम्बर  exe
 को  समाप्त  हो

 तथा  इसे  बढ़ाने  की  बात  चीत  हो  wid  इसके  साथ  ही  चीन से  एक  नये  व्यापार  करार

 की  बात-चीत  हो  रही है

 हरिजनों  सम्बन्धों  चल-चित्र

 1*२२४.  श्री  सोनवानी  :  क्या
 सुचना  ate  प्रसारण

 मंत्री  Re  gays  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३६४  के  उत्तर क  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अस्पृश्यता  संबंधी  चलचित्र  का  बनना  कंब  प्रारम्भ  होगा  तथा  वह

 पूरा  शर

 चलचित्र-निर्माण  को  कुल  लागत  क्या

 श्र  प्रसारण  मंत्री  एक  करार का  प्रारूप  तैयार हो  गया

 हूं
 और  शीघ्र  ही  वह  निश्चित  हो  करार  के  होते ही  निर्माण  sarees  होगा

 चलचित्र  निर्माण  पर  २  लाख  रु०
 एएए

 यय  होने का  अ्रनुमान है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कलकत्ता  निगम

 १२३०.  श्री  हाज़िर  क्या  अ्रावास धौर संभरण शौर  संभरण  मंत्री  बताने  की  कृप

 नारंग कि  :

 ३१  दिसम्बर  १९५८  को केंन्द्रीय  उपक्रमों  के  काय  के  संबंध मे मू  कलकत्ता  निगम

 नका  कितना  रुपया  केन्द्रीय  सरकार  को  देना  और

 क्या  बाकी  घन  के  भुगतान  के  लिए  कलकत्ता  निगम  से  कोई  होना  प्राप्त  हुई

 श्रावास  शौर  संभरण  उपमंत्री  अ्रनिल क ुह्
 जानकारी

 एकत्रित  की  जा रही हैं  तथा  पटल पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 हां

 उर्वरक  निर्माता

 1२३१.  1  ी  रमल

 ह

 watt
 :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  कुछ  पश्चिमी  देशों
 मं  उ  जवाब  का  उत्पादन  छोटे

 पैमान  तथा  मध्यम  पैमाने  के  उद्योग  के  रूप  में  मितव्ययता  से  होता  भ्र ौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उवेरकों  के  निर्माण  के  लिए  छोटे  एकक

 खोलने  का

 मंत्री  (@).  श्रीमान  ।  हमार  देश में  भी

 पफ्हास्फट  पोटेशियम  श्र  हड्डियों  के  उधर  छोट  कौर  मध्यम  पर  बनते

 नाइट्रोजनयुक्त  उर्वरक  क  वार में  यद  बात  विचाराधीन है
 कि  क्या  छोटे  समान  का  संबंध

 मितव्ययी
 रहेगा या  नहीं  ।  कुछ  विदेशों  में  नाइट्रोजनयुक्त  vats  के  भी  छोट  व  मध्यम

 के  संयंत्र  हमें  कुछ  योरोपीय  देशों  से  ऐसी  योजनायें  प्राप्त होने  की  इरादा  है  ।  हम  फोन

 के  प्रयोग  का भी  अध्ययन
 कर  रहे  हैं  ।

 इन  भ्र व्यय नों  की  समाप्ति  पर  सरकार  नाइट्रोजनयुक्त

 उवंरको  के  छोटे  ale  मध्यम  पैमाने  के  संयंत्रों  को  प्रोत्साहन  देगी  ।

 ब्यास  बेसिन  में  बन  उद्योग

 (  श्री  हरविन्द  घोषाल

 1२३९.  श्री  स०  च्‌०  सामन्त

 ्  सुबोध  सदा

 क्या  वाणिज्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  ब्यास  बेसिन  में  कोई  वन  उद्योग  स्थापित
 करने

 का  निश्चय  किया  गया

 झर

 यदि हां  तो  ये  उद्योग  क्या  क्या हूं  तथा  कब स्थापित

 मूल  अंग्रेजी  में
 334  (AI)
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  तथा  ब्यास  बेसिन  में  वन  उद्योगों  की

 स्थापना  का  प्रश्न  विचाराधीन है

 1*२३३.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 खादी  कपड़ा  तथा  हं थक रवा  के  कपड़े  के  लिए  १९५७  तवा  १९५८  में  विभिन्न

 राज्यों  में  अरब  तक  कितनी  केन्द्रीय  शुक्रवार  दिया  गया

 के
 ==
 कपड़े

 ७
 =  के  उत्पादन  a  कितनी  वृद्धि waar  से  खदी  तथा  हथकरघे

 हुई  शरीर

 क्या  सरकार  यवहार  देना  जारी  रखेगी ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  दिखाये

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६४]

 उत्पादन  प्रतिवर्ष  निरन्तर  बढ़  रही  जसा कि  पटल  पर  रखे  गये  वितरण

 सख्या  ?
 )  से  प्रकट  केवल  श्रवहार  के  कारण  वास्तविक  वृद्धि  कितनी  निर्धारित

 की  जा  सकती है  ।

 वर्तमान  काल  के  लिए  ।

 सोडा  एटा

 ~

 क्या  सरकार  को  उचित  मूल्य  पर  सोडा  प्राप्त  करने  में  देश  के  उद्योगों

 तथा  अन्य  उपभोक्‍्ताग्रों  को  होने  कठिनाइयों  के  बारे में  विदित  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  सरकार का  विचार  सोडा एश  के  वितरण  पर  नियन्त्रण  करने का  है  ?

 मंत्रों  सुनाई  श्रीमान ।

 अधिक  मात्रा  में  सोडा  ug  आयात  करने  एवं  विद्यमान  एककों के  विस्तार  की

 अ्रधिक  क्षमता  तथा  नये  एककों  की  स्थापना  के  लाइसेन्स  देकर  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  की

 कार्यवाही  की  गई

 श्रीमान  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 थी  राजेन्द्र  सिह
 :

 थी  केशव
 |

 थी  राम
 :

 थी  रामेशवर  टाटिया  :

 थी  स०  |: ह ५  बनर्जी

 थी  तंगामणि :

 थी  |.” (५  Fo  गोपालन

 थी  बाजपेयी :
 २३४५.

 श्री  साधन :

 श्री  भक्त  ददन  :

 श्री  दी०  Wo

 थी
 नागी  रेड्डी

 :

 श्री  वासुदेव नायर  :

 थी  हाज़िर :

 श्री  श्रीनारायण दास

 क्या  श्रम  wie  रोजगार  १७  geyus F के  तारांकित  प्रशन  संख्या  ५  के

 उत्तर  क  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  वेतन  निर्धारित  करने  के  संबंध  ह  केन्द्रीय  सरकार से

 सिफारिश  करन ेके  लिए  नियुक्त  की  गई  विद्वेष  समिति  ने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 क
 हे  द्

 यदि  सरकार  ने  उस  पर  कोई  निर्णय  कर  लियां  और

 यदि  तो  निर्णय  की  मुख्य  बातें  क्या

 उपमंत्री  आधी  :  नहीं

 तथा  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 aa  में  प्राविधिक  व्यक्तियों  को  कमी

 (tt  सुबोध  हंसना  :

 1२३६-९५
 श्री  स०  चं०  सामन्त  :

 श्री  रा०  च०  माझी

 श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में
 प्राविधिक  व्यक्तियों  की  कमी से  उत्पन्न  होने  वाली

 स्थिति  पर  विचार  करन  के  लिये  नई  दिल्‍ली  में  सितम्बर  १९५८  में  राज्य  सरकारों  व  केंद्रीय

 सरकार  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  हुई  en

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल
 में  प्राविधिक  व्यक्तियों  की  कमी

 को

 पूरा  करने  के  लिए  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  लिए  ऐसे  कुल  कितने
 व्यक्तियों  की

 कमी
 भोर

 किन  राज्यों  में  सर्वाधिक  कमी

 अम  उपमंत्री  (ait  आबिद
 :

 नहीं
 ।  सितम्बर  १६५८  की  बैठक  उन  बैठकों

 मेंस  एक  थी  जो  समय  समय  पर  दस्तकारों  के  प्रशिक्षण  के  कार्यक्रम  संबंधी  मामलों  पर

 विचार  करने  के  लिए  होती है

 प्रदान  उतन्न
 नहीं  होता

 |

 तथा  वास्तव
 में  कितने  प्राविधिक  व्यक्तियों  की  कमी  निश्चित

 रूप  से

 मालूम  नहीं है  ।

 गोला  were  पीसने  का  संयंत्र

 _  श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 1२३७.
 ‘Lat राम  कृष्ण  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  से  गीला  भ्रामक  पीसने  का  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  की

 योजना  प्राप्त  हुई
 धौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 मंत्री  सुभाष
 :

 श्रीमान ।

 भारत  सरकार  की  स्वीकृति  राजस्थान  सरकार  को  भेज  दी  गई  है
 ।

 औद्योगिक  मजदूरों  के  लिये  सामा  जिस  सुरक्षा  योजना

 राम  कृष्ण
 :

 श्री  राजेन्द्र सिह  :

 श्री  टकराव

 थी  रामेश्वर  टाटिया  :

 |
 1२३८.  wt तू०  qo  विशाल राव  :

 तै
 थी  तंगामणि :

 श्री  सरज  पांडे

 |  दी०  Wo

 Lersit  मतीन

 ery  शौर  रोजगार  मंत्री  ८  दिसम्बर  १९  ५८  के  '  प्रदान  संख्या  EXE H GIT के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 को

 औद्योगिक  मजदूरों  के  लिये  न्यायिक  सामाजिक  सुरक्षा  योजना

 es नन

 बनाने  क  लिए  नियुक्त  किये
 गये

 अध्ययन  दल
 का  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हो  गया
 $$  eh

 पैनल  ग्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  मुख्य  सिफारिशें  कया  शौर

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  विचार  किया  है
 ?

 उपमंत्री  आबिद
 :  af

 प्रतिवेदन  की प्रतियां  संसदीय  पुस्तकालय  भेज  दी  गई

 प्रतिवेदन  विचाराधीन  है  ।

 aaa  धनराज  मिल्स  लिमिटेड

 थ्री  रामेदवर  टाटिया  :

 1२३९.  थ्री  स०  स०  बीजों

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मसला  धनराज  मिल्स  प्रा०  बम्बई  के  काम  की  जांच  की ्र

 यदि
 तो  इस  जांच

 का  क्या
 कारण  ग्रोवर

 क्या  जांच
 पूरी  हो  गई  यदि  हाँ  तो  इससे  किन  बातों  का  पता

 मंत्री  श्रीमान

 मिल ने  २३-६-१९४५८  को  अपने  कताई  तथा  बुनाई  विभाग  बंद  कर  दिये थे  ।

 सूती  वस्त्र  नियंत्रण  आदेश के  खंड  ३२१)  क  अधीन  १७  जुलाई  gus  को  एक

 जारी  किया  गया  तथा  उससे  प्रबन्ध  को  कोई  भी  मशीन  versa  से  रोका  गया  ।  मशीन  की

 टेक्निकल  स्थिति  निर्धारित  करने  के  लिए  १९५८  में  एक  टेक्निकल  सर्वेक्षण  किया  गया  ।

 इस  सर्वेक्षण  के  परिणामों  पर  विचार करने  के  बाद  सरकार ने  निणंय  किया  कि  उद्योग

 तथा  अधिनियम  की  घारा gy  के  अन्तर्गत  जांच  पड़ताल  करना  श्रावक है  |

 A-FR—- VERS  को
 एक  समिति  नियुक्त  की

 rat  जांच  पड़ताल  हो  रही है  ।

 नेपा  प्रसवा  कागज  कारखाना

 1२४०.
 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सभी  अखबारों  को  शीरानी  जरूरत  का  कागज  नेपा  अखबारी  कारखाने  स
 ९

 खरीदना  पड़ता हैँ

 उनकी  कुल  जरूरत  का  कितना  भाग  नेपा  से  खरीदा  जाता

 fer  जाने
 नेपा  कागज  विभिन्न  देशों  से  दिए  STE  वाले  कागज  की  तुलना  में  किस्म

 कौर  मूल्य  में
 कसा  कौर
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 क्या  नेपा  अखबारी  कागज  का  मूल्य  कम  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही

 मंत्री  सनुभाई  से  एक  विवरण  पटल  पर  रखा
 जाता

 विवरण

 नेपा  अखबारी  कागज  खरीदना  wear  के  लिए  श्रनिवायें  नहीं

 नेपा  अखबारी  कागज  झ्रखबारों  को  प्रार्थना  करने  पर  तथा  भारत  में  Wa  रजिस्ट्रार  की

 मति  पर  भेजा  जाता  यह  पनमती  अखबारी  कागज  के  आयात  में  की  गई  १५  प्रतिदिन

 को  जिसके लिए  LEXG  में  सहमत  हुए  यथा  सम्भव  पुरा  करने  के  लिए  ही  दी

 जाती =

 नेपा  अखबारी  कागज  की  किस्म  ate  मूल्य  आजकल  आयात  होने  वाले  अनावारी  कागज

 की  अपेक्षा aes  नहीं  att  की  प्रक्रिया  में  उत्तम  प्रविधि  के  प्रयोग  से  किस्म  में  सुधार  करने

 एवं  पर्याप्त  शक्ति  की  व्यवस्था  करके  दैनिक  उत्पादन  बढ़ाकर  १००  टन  करक  मूल्य

 कम  करने  की  कायवाह्दी की  जा  रही  है

 जूट क  मूल्य

 थ्री  त्रिदिव कुमार  चौधरी

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 PEQw,  ४  डा०  राम
 सुलग  fag

 |  थी  विभूति मिथ  :

 श्री  सुमन  घोष :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  ह  कि  सरकार ने  उड़ीसा  कौर  श्रीराम  की  सरकारों  को

 राज्यों  में  प्रचलित  मूल्यों पर  वाजार  से  जूट  खरीदन  का  प्राधिकार  दिया है

 क्या  सरकार उक्त  प्राधिकार  के  ग्रनुसार  सरकारी  खरीद  होने  पर  इन

 तीन  राज्यों  में  जूट  की  मुख्य  किस्मों  के  मूल्य  शनि  वाला  एक  विवरण  पटल  पर  रखने  की  एवं

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  क्या

 उन्होंने  इन  मूल्यों  को  न्यूनतम  तथा  उत्पादक  के  लिए

 लाभकारी  समझने  का  निश्चय किया

 क्या  यह  सच  हे  कि  सरकार  ने  इन  राज्यों  को  बताया  है  कि  वह  खुले  बाजार  से  सारा

 जूट  खरीदने  में  उन्हें  हुई  सारी  हानि  पूरी  कौर

 इस प्रबन्ध से  पश्चिमी  बंगाल  को  क्यों  अलग  रखा  गया  है
 ?

 1  वाणिज्य  मंत्री
 :  श्रीमान ।  राज्य  व्यापार निगम

 परिश्रमी  ब  उत्तर  प्रदेश  प्रौढ़
 त्रिपुरा

 में
 सहकारी  समितियों  द्वारा  कच्चा  जूट

 खरीद  wee

 वाडा जै एक  विवरण  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  Alito  कि  राज्य  व्यापार निगम  कौर  मिलों

 की
 खरीद

 से  ये  मूल्य  दृढ़  हो  जायेंगे  ।
 —  जा्ण्याधधधजिनिध्ा

 अंग्रेजी
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 इन  खरीद  के  सौदों  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  हानि  नद्दी  होगी  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इनु सु लीन  कारखाना

 1२४४.  श्री  जीत  fag  सरहदी
 :

 क्या  वाणिज्य  sett  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्र
 )  am  विदेशी सहयोग  से  एक  इनु सु लीन  कारखाना  खोलने  का  प्रस्ताव  निश्चित हो  गया

 यदि  तो  कारखाना खोलने  में  कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  तथा  (a)  इनूपुलीन का  निर्माण  उस  इकाई

 में
 सम्मिलित

 मदों  में  से  एक  है  जो  रूसी  सहयोग  से  ग्रंथि  संबंधी  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए  स्थापित  की
 जायेगी |  ये  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन हैं

 प्राग  श्रौजार  निगम

 श्री  नागी रेड्डी  :

 श्री  दे०  qo  राव  :

 थ्री  हाज़िर
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  प्राग  प्रोफ़सर  निगम  का  प्रबन्ध  ७,  हाथ  में  ले  लिया  है  |

 यदि
 तो

 किस  दत्त  पर  ;

 कौर
 क्या  प्राग

 औजार
 निगम

 के
 विस्तार तथा  विकास

 की  कोई
 योजना  Fafa  हो  गई  है

 यदि  तो  उसकी  विस्तृत  बातें  क्या हूँ  तथा  इस
 में  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 तथा
 .

 प्राग  औजार  निगम  का  वर्तमान  पूंजी  निम्न  है  :

 श्रीनगर  सरकार  we  Ys  लाख

 सावंजनिक  अंशधारी  १८.  ३५  लाख

 इस  निगम  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  ७०  लाख  रू०  लगाने  की  विचार  है  ।  व्तंमान  Aare

 इन  प्रस्तावों से  सहमत  भारत  सरकार  द्वारा  घन  लगाने  की  विधि  संबंधी  बातें  तैयार  की  जा  रही  हैं

 तथा  प्रभी  अन्तिम  निर्णाय  नहीं  gare  ।  सरकार के  यह  लगाने  पर  इस  निगम  में  सरकार  के

 सर्वाधिक ae  होंगे
 ।

 तथा  (7)  प्राग  ata  निगम  के  विस्तार  तथा  विकास  की  झ्र नेक ों  योजनायें

 धीन  परन्तु  कभी  कोई  अन्तिम  निर्णय नहीं  garg  फिर  इसके  काय  में  बहुत  से  सुधार दो

 ane  जिन  से  उत्पपादन
 में

 काफी
 afg

 हुई  हैं  ।

 _  ne
 ~

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  १३  PeNE Fos

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  नकद  प्रतिकर  के  भुगतान  का  बन्द  किया  जाना

 श्री  वाजपेयी
 1२४६

 ्
 श्री  दी०  चे  फार्मा

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दावों
 के  लिए  नकद  प्रतिकर  न  देने

 fora  कर  लिया है

 यदि  हां  ,  तो  यह  निश्चय  करने  के  कारण  क्या  है  ;

 (7)  इस  से  कितने  दावे  दारों  पर  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  दो०  से
 एक  विवरण पटल  पर  रखा

 जाता हैं  ।

 विवरण

 प्रतिकर  योजना  का  मुख्य  ध्येय  सम्पतियों  के  हस्तान्तरण  द्वारा  प्रतिकर  का  भुगतान

 करना है  ।  दादेदारों  की  कछ  श्रेणियों  की  बिगड़ने  वाली  स्थिति  की  दुष्टि  से  लगभग  १९  श्रेणियों  के

 श्रचघिकतम  sooo  रु०  का  भुगतान  करने  का  निर्णय  किया  गया  TT  2EYR  से  इस  श्रेणियों से  प्रार्थना

 पत्र  मांगे  गये  थे  तथा  उनकी  प्राप्ति  की  अन्तिम  |  समय  समय  पर  बढ़ाई  गई  थी  |  अन्त मं  ३१

 जनवरी  @eX\  से  नये  प्रार्थना  पत्र  स्वीकार  करना  रोक  दिया  गया  क्योंकि  दावेदारों  को  प्राथमिकता

 के  लिए  प्रार्थना  पत्र  भेजने  के  लिए  पहले  ही  प्रयाप्त  समय  दिया  जा  चूका  था ।  तकद  भुगतान
 को

 प्राथमिकता के  लिए  लगभग  ६७,०००  दावेदारों  को  शामिल  किया  गया  |  यह  संख्या  लगभग  १  .  ६६

 लाख  छोटे  दावे  दारों  के  अतिरिकत  की  थी  जिन  के  दावे  १०,०००  रु०  या  कम  के  लिए  सुनिश्चित

 किये  गये  थे  ।  पर  जिन्हें  नब  भी  नकद  भुगतान  किया जा  रहा  है  ।  क्षय  दिमागी  रोग
 क

 व्यक्तियों  att  व्यक्तियों  को  भी  नकद  रूपया  दिया  जा  रहा  ३१  LENE  तक

 ५१.५  करोड़  रिया  दिया  जा  चुका  है  ।  इस  निश्चय  से  प्रभावित  होने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 बताना संभव  नहीं  है  ।

 बालोपयोगी  चलचित्र

 1१२४७.  श्री
 स०

 Ho
 बनर्जी

 :
 सुचना  प्रसारण मंत्री  यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 बच्चों  के  लिये  seg  चलचित्र  बनाने  के  लिये  क्य  ्  की  जा  रही  है  |

 क्या  योजना  बनाने  क  लिये  समिति  बनने  वाली हूँ
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  प्रौढ़  सरकार  ने  बच्चों  क  लिय

 चल  चित्र  बनाने  का  काम  एक  पंजीबद्ध  बाल-चित्र  समिति  नामक  सोसाइटी को  सौंप  दिया  है  ।  इसकी

 स्थापना मई  ,  Red A में  हुई  थी  ।  इस  सोसाइटी  को  सरकार  से  बाल  चल  चित्र  बनाने  के  लिये

 ates  अनुदान  मिलता  है
 ।

 इस  में  ऐसे  पुरुष  ai  महिलायें हैं  जो  इस  बारे  में

 wen रखती  हैं  सनौर  उन  में  से  कुछ  तो  विशेष  रूप से  बच्चों की  दिक्षा  ,  मनोविज्ञान कौर  चलचित्र

 बनाने  से  सम्बन्धित  हैं
 |

 मूल  में
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 सोसाइटी के  काय  का  उल्लेख  मंत्रालय के  पिछले  वर्ष  क  प्रतिवेदन में  विस्तार  में  दिया  गया  है

 तथा  इस  वर्ष  के  प्रतिवेदन में  भी  वह  दिया  जायेगा  ।  सोसाइटी  विधिक  प्रतिवेदन  भी  प्रकाशित  करती

 ह ै।

 सोसाइटी  के  काम  के  अलावा  सरकार  सर्वोत्तम  बाल  चलचित्र  पर  प्रधान  मंत्री  के  पदक

 के  साथ  ही  २५,०००  रुपये का  नकद  पुरस्कार  द्वितीय  ्  वालें  चलचित्र  पर  १२,५००  रुपये

 पुरस्कार  र्‌  देती  है  ||

 फिल्म्स  डिवीजन  का  विचार  बच्चों  के  लिये  कार्ट
 न

 वाले  चित्र  भी  तैयार  करने  का
 जिसने

 बच्चों  के  लिये  कुछ  प्रलेखित  चित्र  भी
 किये  हैं  ।

 कृषि  मशीनों  का  निर्माण

 थी  राजेन्द्र सिह  :

 1२४८.  ह  श्रीमती इला  पालचौघरी  :

 Lait  बैरियर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  संयुक्त  भारत-जापानी उपक्रम  कृषि  संबंधी  मद्दी नरी  बनाने  का

 विचार  कर  रहा

 यदि  तो  इस  उपक्रम  की  कया  मुख्य-मुख्य  बातें

 यह  परियोजना  कहां  पर  स्थित  कूल  कितनी  पं  जी  लगेगी  प्रौढ़  उस  में  से  भारत

 का  कितना sar  होगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  सरकार को  ऐसे  किसी  उपक्रम का  पता  नहीं है  ।

 कौर  दन  उत्पन्न  नहीं हो  ते  ।

 मोटर  उद्योग

 1२४९.
 S  श्री  राम  कृष्ण :

 श्री  दी०  चं०  शर्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  eeu  के  अतारांकित  संख्या १२२३  के

 उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  मोटर  उद्योग  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  में  से  १९५८

 तक  कितने  लक्ष्य  की  प्राप्ति हो  गई  है  ;

 मोटर  उद्योग  से  श्रात्म-निर्भरता प्राप्त  करने  के  लिये  भ्र  क्या  कायवाही  करने

 का  विचार है
 ?
 गाए

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  सुभाष
 :  (*)  शौर  (a)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]

 दिल्‍ली  में  श्रघोभूमि  जल  की  सतह  सम्बन्धी  गर्दन  समिति

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 |  eft  दी०  फार्मा

 THRO.  थी  मोहम्मद  इलियास  :

 |  थी  राम  कृष्ण :

 नवल  प्रभाकर

 श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  झ्र धो भूमि  जल  की  सतह  सम्बन्धी  समिति  ने  धपना  afar

 बेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है  ;

 यदि  तो  उनकी  सिफारिशें  क्या-क्या  कौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 1  orate  गोर  संभरण  मंत्री  क  ०  अन्तिम  प्रतिवेदन के  प्रारूप

 पर  समिति  की  औपचारिक  सहमति  की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  समिति  के  सभापति  के  पास से

 हमें  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि  प्रतिवेदन  इस  मास  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 कौर  cea  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 उसके  अन्तरिम  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशें

 तथा  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  जानकारी  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट

 १,  अनुबन्ध  संख्या  ६७]

 जापानी  विनियोग

 करेंगे  [*२५९

 थ्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :  क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  चार  सदस्यों  वाला  जापानी  औद्योगिक  तथा  टेक्निकल  सहकारिता  मिशन जो

 इस  वर्ष  भारत  का  दौरा  करता  रहा  है  उसने  सरकार  से  भारतीय  उद्योगों में  जापानी  विनियोग  की

 संभाव्यताश्रों  पर  तथा  मध्य  लघु  उद्योगों  में  भारतीय  उद्योगपतियों के  साथ  मिलकर  संयुक्त
 उपक्रम  स्थापित करने  के  बारे  में  चर्चा की  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  उस  ने  सरकार  के  पास  कोई  श्रौपचारिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया है
 कौर

 क्या  यह  मिशन  जापान  की  सरकार  द्वारा  सरकारी  तौर पर  भेजा  गया था  ?

 —
 उद्योग  मंत्री

 मनुभाई
 :  से  जी  नहीं

 ।

 rat  अंग्रेजी  में
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 संयुक्त  राष्ट्र  का  मानचित्र

 |  श्री  बिद्या  चरण  शुक्ल  :

 थ्री  रास  कृष्ण :
 |

 sit  दो०  चे

 PRR.  श्री  विभूति  मिथ  :

 श्री  :

 Lett  सोहन  स्वरुप

 क्या  प्रधान  मंत्री  २५  १९५८  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  २२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  संयुक्त  राष्ट्र  के  मानचित्र  में  काश्मीर  की  स्थिति  का  गलत  सीमांकन

 करने के  बारे  ण प झाग  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 विदेशी  ज  मंत्री  के  सभा-सचिव  i  सादत  करली  सरकार  के  निदेश  पर  हमारे

 में सं राष्ट्र में  संयुक्त  राष्ट्र  के  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  संयुक्त  राष्ट्र  सचिवालय  को  १७  exs

 को  एक  पत्र  भेजा  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  का  उत्तर  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 पंजाब  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई

 |  भी  राम  कृष्ण :

 |  श्री  दी०  चचा  होगा

 1२९२४.  2
 श्री

 fine  सिह  सरहदी  :

 श्री  दलजीत सिंह  :

 आवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पंजाब  के  लिये  गंदी  बस्तियों  की  सफाई  की  कितनी

 योजनायें  मंजूर की  गई

 योजनाओं  के  अधीन  कितनी  प्रगति
 की  गई

 PEUG-NE A में  इस  प्रयोजन  के  लिये  पंजाब  को  कितनी  राशि  झावंटित  की  गई  है  शौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में  कितनी  राशि  आवंटित की  गई

 उपर्युक्त  नियतन  में  से  अलग-अलग wa  तक
 कितनी

 राशि  व्यय
 की

 गई

 1  झावास  शौर  संभरण  मंत्री
 सच  )  भारत  सरकार  को

 पंजाब से  १६४५८  तक  कोई  भी  गन्दी  बस्ती  की  सफाई
 की

 परियोजना  नहीं  प्राप्त  हुई  थी  ।

 पुनरीक्षित  प्रक्रिया  के  जो  निर्धारित  राज्य  सरकारें  स्वयं  एसी  परियोजनाश्रों  को  मंजूर

 कर  सकती  हैं  बदते  कि  वे  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  हों  ।  पंजाब  सरकार  ने

 १€-१-१९५८  तक  कोई  परियोजना  मंजूर  नहीं  की  है
 |

 VERGE  में  पंजाब में  २.  ८०  लाख
 रुपये

 की  राशि  ovo  लाख  रुपये

 राज्य की  समान  सहायता  के अंग  के  रूप  में  कामिल  हैं  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिये  स्वीकृत

 की  गई  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के अन्तगंत  इस  योजना  के
 लिये  राज्य के  लिये  कुल  २८  लाख

 रुपये  की  राशि  झ्रावंटित  की  गई  जिस  में  राज्य की  समान  सहायता  के  वंश  के  ७  लाख  रुपये

 _  शमित
 है  ।  eel

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राज्य  सरकार  को  पिछले  दो  वर्षों  में  कुछ  भी  राशि  नहीं दी  गई  है  ।  चालू  वर्ष  में  केन्द्रीय

 झा  के  रूप  में  आयव्ययक  में  २.  १०  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  |

 पंजाब  में  खादी  सहकारी  समितियां

 श्री  रास  कृष्ण :
 TER  डे०

 दी०  Wo  शर्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब में  इस  समय  कितनी  खादी  सहकारी

 कर  रही

 PEKG-KE  में  इन  समितियों  को  केन्द्रीय  सरकार ने  अब  तक  किस  प्रकार
 को

 सहायता  दी  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 पंजाब  में  केवल  एक  ही

 खादी  सहकारी समिति  है  जिसका  नाम  है  खादी-ऊन  बुनकर  सहकारी  संघ

 जिला  करनाल  |

 माननीय  सदस्य  का  घ्यान  श्री  मं
 ०  वें

 ०  कृष्णराव के  २२  &y  के  अ्रतारांकित

 संख्या  २४४०  के  भाग  के  उत्तर  की  आकृष्ट  किया  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी

 दी  हुई  है  ।

 ~
 सीमेंट के  कारखाने

 1२३१  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सीमेन्ट

 के  कारखानों  के  लिय  जो  लाइसेन्स  दिये  गये  थे  उन  में  से  कितनों  ने  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है  यह

 कारखाने  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 नाता है  जिसमें यह  दिखाया  गया है

 (१)  कौन-कौन से  कारखाने  स्थापित  हो  चुके

 (२)  वर्तमान  कारखानों  के  विस्तार  की  कौन-कौन  सी  योजनायें  पूरी  हो  चुकी  हैं

 दिखाये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६८]

 श्रायात  प्रतिबन्ध

 1२३२.  श्री  राम  कृष्ण :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 १  gus
 के  बाद  से

 किन-किन
 वस्तुझों  पर  अथवा  झ्रांदिक  रूप  से x  NN

 लगाय गय  ह॑

 ——
 इस  से  कितनी  विदेशी  मुद्राओं

 की  बचत  हुई  है
 ?

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 तथा  उद्योग  लाल  बहादुर
 :  लोक-सभा पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  ज।ता  है  जिस  में  उन  sea  के  नाम  दिये  हुए  हैं  जिन  के  सम्बन्ध  में  पुराने  आयात  किताबों

 के  कोटे  १९  Yo—FATT  Fes  में  घटा  अथवा  बन्द  कर  दिये  गये  परिशिष्ट

 १,  अनुबन्ध  संख्या  Re]

 कभी  तत्काल  ठीक-ठीक  यह  बताना  तो  संभव  नहीं  है
 कि

 वास्तव  में  कितनी  बचत  हुई

 लेकिन  PeYo—aAT  १९४५६  में  पुराने  झायात  करने  वालों  के  कोटे  घटा  अ्रथवा  बन्द

 कर  दिये  जाने  के  फलस्वरूप  विदेशी  मुरादों  की  जो  बचत  होने  की  संभावना  हूं  वह
 ४

 करोड़  रुपयों

 के  लगभग  होगी  ।

 जमनी को  निर्यात

 1९२३३.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९४५८  में  भारत  ने  जमनी  को  कुल  कितने  मलय  का  निर्यात  किया  ;

 १९५८  में  पश्चिम  जमनी  से  भारत  ने  कितने  मूल्य  का  आयात  किया
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  कौर

 Exe  में  पश्चिम  हमें  नी  को  भारत  के  जिन  में  पुरनिया  भी  शामिल  झर  पश्चिम  जर्मनी

 से  किये  गये  आयात  जिस  के  नवीनतम  आंकड़े  उपलब्ध  मूल्य  नीचे  दिये  जाते  हैं

 लाख  रुपयों  में

 य

 रोड  2

 हयात

 विदेशों  में  भारत  फिल्‍मों  पर  प्रतिबन्ध

 1२३४.  श्री  पांगरकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८  में  विदेशों  में  कितनी  ate  कौन-कौन  सी  भारतीय  फिल्मों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 गया  है  ;

 ये
 प्रतिबन्ध  किन-किन

 देशों  में  लगाये  गये  हैं
 !

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  कौर  दिल्‍ली

 में  हमारे  पास  कोई  विश्वसनीय  सुचना  नहीं  है  ।  फिर  भी  हम  ने  भ्रपने  सभी  दूतावासों  को  पूरी

 पड़ताल  कर  यथाशीघ्र  परिणाम  हमें  बताने  के  लिये  कहा  ये  परिणाम  लोक-सभा  को  उपलब्ध

 कर  दिये  जायेंग े।

 मक्खन  निकले  दुध  पावडर  का

 1२३५.  श्री  दी०  चं०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि
 :

 PEXS-NE  में  अरब  तक  राज्य-व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  मक्खन  निकले

 दुध  पावडर  का  कितना  झायात  किया

 मूल  अंग्रेजी  में



 SBR  FAT  १३  RENE

 इसमें  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्दा

 क्या  झर  खेपों  का  भी  आयात  किया  जा  रहा
 कौर

 राज्यों  में  इस  ga  का  वितरण  किस  अभिकरण  की  arte
 किया  जाता

 है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (ait  लाल  बहादुर
 ६,८०४.  ५  दशमिक

 दन  |

 '४,८  १,०८५,  ७१  रुपये  (¥,19%, 233  ३३  रुपये  उपर्युक्त  परिमाण
 के  ५०  प्रतिशत

 भाग  का  ढुलाई-भाड़ा  REX  ३८  रुपये  बैंक-खर्चें  )

 (a)  राज्य  सरकार  द्वारा  नामजद  पार्टियां
 ।

 फिल्‍मों का निर्यात का  निर्यात

 1२३७.  श्री  वी०  चे  फार्मा :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Reus F fere-fnr में  किन-किन  योरोपीय  देशों
 को

 कितनी-कितनी
 भारतीय  फिल्मों

 का  नियति

 किया

 १९५७  की  तुलना  में  ये  आ्रांकड़े  केसे  बैठते  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  AK  लोक-सभा  पटल

 पर  एक  विवरण रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  निबन्ध  संख्या  vo]

 आयरलैंड म  दूतावास  का  भवन

 रिले  श्री  do  चे  दार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  १२  १९५८  के  अतारांकित प्रशन

 संख्या  १९८७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रायर लैंड में  दूतावास  के  भवन  में  फर्नीचर  लगाने  का  काम  पूरा  हो  गया  है
 कौर

 उस  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  हुई

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  दूतावास के  भवन

 में  फर्नीचर लगाने  का  काम  पुरा  नहीं  -ट्री  है  ।  स्वागत प्रौढ़  भोजन  कक्षों  में  प्रभी  फर्नीचर नहीं

 लगा है

 अरब  तक  कुल  पौंड  2, Yo  ३-८-११ व्यय  हुए  हैं  |

 जस्त क  भाव

 ग२३९  श्री ह  मधुसुदन  राव  :  क्या  वा  णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  वितरण  पर  नियंत्रण  कर  लिये  जाने  से  पुर्व  जस्ते  के  भाव  क्या  थे

 क्या  रब  उस  के  भाव  में  कोई  gare  वृद्धि  हो  गयी

 अरन
 (77)  यदि  ह  तो  क्यो ं॥

 $$

 मूल  प्रंग्रेज़ी  मे
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  आयात  किये  हुए  जस्ते  के

 भाव  कौर  वितरण  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 जी  हां  ।

 यह  अ्रांशिक  रूप  से  इस  कारण  से  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भी  जस्ते  के  भाव  में  इसी

 प्रकार  वृद्धि  हो  गयी  कौर  प्रांतीय  रूप  से  यह  कि  शिकायात  किये  हुए  जस्ते  के  न  मिलने  के  कारण

 स्थानीय  बाजार  में  अस्थायी  रूप  से  इस  धातु  की  कमी  हो  गयी  है  ।  भ्रनुसूचित  उद्योगों
 को

 अपनी

 श््रावश्यकता भर  जस्ता  प्राप्त  करने  में  समर्थ  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  उन्हें  वास्तविक  प्रयोक्ता के

 लाइसेंस  देने  की  कार्यवाही की  है  ।  सरकार  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  भी  पृथक  रूप  से  इस  धातु  का

 कर  रही  है  प्र  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  साम  यह  सार्वजनिक  सूचना  निकाल  दी  गयी  है  कि

 बे  राज्यों  के  उद्योग-निदेदकों  के  पास  अपने  नाम  रजिस्टर  करा  लें  भर  भ्रपनी  श्रेणियां  भेजें  ।  उन्हें

 शीघ्र
 ही  इस  धातु  के  कोटे  दे  दिये  जायेंगे  ।  यह  ara  की  जाती  है  कि  बाजार  पर  इस  कार्यवाही का

 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 तम्बाकू का निर्यात का  निर्यात

 REV,  १९५६  और  REX  में  हमारे देश  से  कितन  तनी  वर्जीनिया कौर

 देशी  तम्बाकू का  निर्यात  किया  कौर

 यह  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  झर  दो  विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  जिनमें  १९४५४ से  १९५६  TH  देशों  को  निर्यात  की  गयी

 बिना  तैयार  की  हुई  तम्बाकू  १९४७  में  निर्यात  की  गयी  विभिन्न  तम्बाकू  की  किस्मों  का  ब्योरा

 दिया gard ।
 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  92]  PeUe AH araH Fi तक  तम्बाकू  के  निर्यात

 के  अ्रांकड़े  विभिन्न  किस्मों  ae  ग्रेडों  के  आधार  पर  नहीं  रखे  जाते  थे  ।

 सिगरेट  बनाने  वाले  कारखाने

 1९४२  श्री  श्र०  व्रज  गोपालन  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 भारत  में  सिगरेट  बनाने  के  कितने  कारखाने  ae  उन  के  नाम  कया

 इन  कारखानों के  मालिक  कौन

 उन  की  सिगरेट  बनाने की  क्षमता  कितनी है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  कौर  .  लोक-सभा पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  92]

 इस  विवरण  में  जिन  कारखानों  को  शामिल  किया  गया  है  उन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  प्रतिवर्ष

 Rlawao  लाख  सगरेटें  बनाने  की  है
 ।

 —

 मूल  dat  में
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 हड्डियों  के  संग्रह  att  उपयोग  सम्बन्धी  जांच  समिति

 श्री  स०  Wo  सामन्त :
 प  २४३,

 शी  सुबोध  हंसना :

 बया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ११  १९५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ८७४ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हड्डियों  के  संग्रह  ak  उपयोग  सम्बन्धी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 कर  लिया गया

 उस  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 अन  का  S44  re  उ  ्  CF  i
 क्या  ऐसी  कुछ  गैर-सरकारी  फर्में  हैं  जो  हड्डियों  को  पीसकर

 के  लिये  करती  हैं  ;  कौर

 क्या  ऐसी  कोई  सहकारी  समितियां  हैं  जिन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिये  ay  दान  अथवा

 सहायता  मिलती  है  ?

 aarre  }  (xe)
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  नवना  उ  ६ रद्  नए  प्रतिवेदन  wa  भी

 विचाराधीन  है  |

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  धझ्नुबन्ध  संख्या

 93]

 कुछ  पार्टियों  को  हड्डियों  के  चूरे  का  वितरण  करने  के  लिये  झ्र  उपायों  नियमों

 के  अधीन  २५  प्रतिशत  राज-सहायता  दी  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  में  गृह-निर्माण  योजनायें

 1९२४४.  श्री  राघा  रमण  :  क्या  श्र  संभरण  मंत्री  as  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  दिल्‍ली  की  राज-सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक

 अल्प  are  वर्ग  गन्दी  बस्तियों  के  हटाये जाने  कौर  प्रायः  गृह-निर्माण  परियोजना  के

 अधीन  विभिन्न जो  राशियां  आवंटित  की  थीं  उस  में  से  दिल्‍ली  प्रयास  ने  इस  वर्ष  के  लिये  आवंटित

 किया  गया  रुपया  नहीं  लिया  है  ;

 यदि  तो  सम्पूर्ण  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  लिये  प्रत्येक  वर्ष  में  आवंटित

 की  गयी  राशियों  का  ब्यौरा  क्या  है  order  की  गयी  तथा  वास्तव  में  ली  गयी  राशियों में  कितना

 अन्तर

 यह  भ्रातृ  किन  कारणों  से  है  ak  fata
 पंचवर्षीय  योजना

 के  लक्ष्यों को  पुरा  करने

 के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  क०  च०  रे
 :

 दिल्‍ली  प्रशासन ने  द्वितीय

 योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  विभिन्न  गृह-निर्माण  योजनाओं  के  लि  fet  गये  पिक  आवंटनों को

 नहीं  लिया  था  ।

 pret  अंग्रेजी  में
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 श्र  अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  १,  made  संख्या  ७४]  दिल्‍ली  प्रशासन  का  ध्यान  विभिन्न  गृह-निर्माण  योजनाओं

 के  भ्रमित  काय  की  गति  तेज  करनें  की  श्रावव्यकता  की  कौर  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  क  कार्यालयों  को  हटाकर  ले  जाना

 [२४४५  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  marr  कौर  संभरण  मंत्री  २५  gays F के

 अतारांकित  प्रीत  संख्या  ४१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय सरकार  के  कार्यालयों  को  हटाकर  शिमला  ले  जाने  के  सम्बन्ध  में  तब  से

 कोई  निणंय  हो  गया है

 यदि
 तो

 कया  निणय  हुमा
 ग्रोवर

 किन-किन  कार्यालयों  को  ले  जाया  जायेगा  ?

 श्रीवास
 गौर  संभरण  मंत्री  क०

 चल  जी  नहीं  ।
 संबंधित  राज्य

 सरकार  जिससे  हमने  इस  सम्बन्ध में  बातचीत  श्रारम्भ की  wet  तक  अतिरिक्त  स्थान  नहीं

 दिया है

 कौर  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होते  ग्

 सीमेन्ट का  उत्पादन

 1२४६  रास  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  २९  १९४८  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ३४६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  gays  केद्रित  तक

 कितनी  सीमेन्ट का  उत्पादन  sare  पौर  इस  प्रविधि  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  अधीन

 कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ?

 li

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  PEXS
 के बाद  से  सीगरट

 ग
 उत्पादन

 श्र इस  की  अधिष्ठापित क्षमता  के  नीचे चे  दिये  जाए  हू ह  जाते  हे

 t
 i

 द्य  अधिष्ठापित  क्षमता  वास्तव  उत्पादन

 कि  ि  अ  ब  व  SRT  RES

 टनों  में  )

 १९५६  L9  vE

 ae OU)  द्

 gays  god  ६०६

 ee  SS  gy  SE A  SS  GESTS  SE  SS  A  MO  SE  SE  DG  SG  क

 FEKo—-EN  में  कुल  भ्रधिष्ठापित  क्षमता  !
 करोड़  टन  हो  जाने  की  er  है

 र
 अनुमान  है

 कि  तब  वार्षिक  उत्पादन  Ro
 लाख  टन

 हो
 जायेगा

 ।

 ज  भाना  ह

 1  मल  wast में

 334  (Ai)
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 उद्योगों  में  प्रनुद्नासत  सं  पिता

 शौ  राम  कृष्ण

 reo  ैपंडित  हवा  नाना  तिवारी

 में  प्रशासन  संहिता  लागू क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  उद्योगों  में

 करने  के  लिये  मालिकों  कौर  श्रमिकों  के  केन्द्रीय  संघों  दारा  किस  किस  प्रकार  की  कार्यवाहियां  की

 जायेंगी  ?

 टीम  उपमंत्री  आबिद  :  निम्नलिखित  कार्यवाहियां  की  जायेंगी  :--

 )  यूनिट  से  संहिता  के  शभ्रतिलंघन  के  में  जवाब  मांगना  |

 (२)  यूनिट  को  यह  नोटिस  देना  कि  वह  एक  निश्चित  अवधि  के  इन्दर  अतिलंघन  की

 बात  छोड़  दे  ।

 (३)  सम्बन्धित  यूनिट  को  चेतावनी  देना  ate  अधिक  गम्भीर  अतिलंघन  करने  पर

 यूनिट  की  निन्दा  करना  |

 (४)  यूनिट  पर  किसी  भी  प्रकार  का  जुर्माना  लगाना  |

 (५)  संहिता  का  बार-बार  उल्लंघन  होने  पर  उस  यूनिट  को  सदस्यता  से  अलग  कर  देना  ॥

 आजकल  नामक  पत्रिका  के  लेखकों  को  मानदेय

 1२४८.  श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आजकल  नामक  हिन्दी  पत्रिका  के  लेखकों को  दिया  जानें  वाला

 मानदेय  अब  कम  कर  दिया  गया  कौर

 क्या  ऐसा  केवल  हिन्दी  पत्रिका  के  लेखकों  के  साथ  ही  किया  गया  है  या
 कि

 wea  सरकारी

 में  छपने  वाली  पत्रिकाओं  के  सम्बन्ध  में  भी  किया  गया  है
 ?

 सनौर  प्रसारण  मंत्री  ate  आजकल  में  लेख
 =

 भजने  वालों  को  दी  जाने  वाली  राशि  के  दरों  में  हाल  में  तो  कोई  परिवर्तन  किया  गया  पर

 हां  १९५७  में  ही  दरों  को  कुछ  घटा  दिया  गया  था  ।  ये  दर  मान

 अराक  इण्डिया  के  सम्बन्ध  में  लागू  किये  गये  परन्तु  वे  ही  दर  अरन्य  पत्रिकाओं  पर  भी

 लागू  होने  चाहिये  थे  ।  उन्हें  लागू  करने  के  लिये  ग्रामीण  भ्रामक  को  उचित  प्रकार  से  संबोधित किया

 जा  रहा है  ।

 इंगलैण्ड  में  श्री  तलाश  राव  का  देहान्त

 1२४९  श्री  ही०  ना०  कर्जो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गयी  है  कि  १  १९४५९  को  या  उसके
 पास  लन्दन

 में  श्री
 कैलाश

 राव  देहान्त किन  परिस्थितियों  में  हुमा  जिन  के  सम्बन्ध  में

 यह  कहा  जाता  है  कि  आँधी  के  कारण  एक  होटल  की  हमारत  से  कोई  भारी  चीज  गिर  कर
 अकस्मात उन्हें लग  गई  थी  ;

 और ———  ee

 अंग्रेजी  में
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 इस  सम्बन्ध  में  हमारे  उच्चायुक्त  ने  क्या  कार्यवाही की  है

 मंत्री  तथा  वैसे दिक-कार्यो  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):  जी  हां  ।  लन्दन  स्थित

 भारतीय  उच्चायुक्त  से  यह  ज्ञात  हश्र  है  कि  श्री  कैलाश  राव  को  ३१  2eUs Al Ua A की  रात  को

 कम्बर  लैण्ड  होटल  के  ज़ाहिर  किसी  भारी  वस्तु  से  चोट  लगी  ।  वह  होटल  में  बड़े  दिन

 की  सजावट  की  गई  थी  झर  स  जावट  की  वस्तु भ्र ों  में  से  ही  कोई  चीज  गिर  कर  उन  के  लग  गई  थी  ।

 उन्हें  सेंट  मेरी  अस्पताल  में  पहुंचाया  गया  जहां  वे  श्रोपरेशन  के  बाद  १  PERE  को

 संसार से  चल  बसे  |  ६  जनवरी को  एक  जांच  की  गयी  परन्तु  उसका  परिणाम  wet  तक

 ज्ञात  नहीं  हैं
 |

 भारतीय  उच्चायोग न  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  रुचि  ली  ।  उन  के  प्रतिनिधि  ने  जांच में  पुरा

 भाग  लिया  था  |  श्र  उनके  शव  के  दहन  में  कौर  उनकी  झ्रस्थियों  को  भारत  भेजने  में  उनके  चचेरे

 भाई  को  पूरी  पूरी  सहायता
 दी  गई  ।  उच्चायोग

 का
 वैधानिक  विभाग  सम्बन्धित  पार्टियों से  प्रतिकर

 का  दावा  करने  के  काम  में  भी  श्री  राव  के  चचेरे  भाई  की  सहायता  कर  रहा

 अ्राकादावाणी में  हिन्दी

 २४५०.  श्री  प्रकाशा  वीर  झास्त्री : क्या सुचना शझ्ौर कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आकाशवाणी  में  हिन्दी  भाषा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  गत  दस  वर्षों  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  एक  विवरण  लोक-सभा  की  मेज  पर  रख  दिया

 गया है  |  परि  बिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७५]

 पंजाब  में  कपड़े  की  मिलें

 1२४५१.  श्री  प्रतीत सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 PEYS—VE  में  पंजाब  में  कपड़े  की  मिलें  प्रारम्भ  करने
 के  लाइसन्स ों  के

 लिये  कितने  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं ;

 उस  प्रकार के  लाइसेंसों  के  लिये  कितने  सरकारी  समितियों  ने  झ्रावेदन  किया

 शौर

 कितने  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ak  किन-किन  व्यक्तियों  को  लाइसेन्स  दिये

 तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  पत्री वर्ष  geus  में

 तीन

 श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए थे  ।

 सहकारी  समितियों  से  कोई  भी  पत्र  नहीं  प्राप्त  garg

 gays  में  प्राप्त  ावेदन-पत्र  wt
 विचाराधीन

 ह आवववधाााााायामवाावाानाान  य य

 मूल  अंग्रेजी में
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 TRA.
 श्री

 जीत  सिह  सरहदी  :

 st  राधा

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रेल्प-संख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  के  सम्बन्ध  में  भारत  भ्र  पाकिस्तान  में

 कौन-कौन से  मामले  wilt  बकाया

 उन्हें  हुल  करने के  लिये  क्या-क्या  कायंवाही  की  जा  रही

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  कौर  विस्थापित  व्यक्तियों
 की

 चल  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार  से  कोई  भी  करार  नहीं

 भारत  सरकार  की  कौर  से  अत्यधिक  प्रयत्न  करने  के  बावजूद  भी  पाकिस्तान  सरकार  इस

 प्र इनको टालती को  टालती  रही  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों की  चल  सम्पत्तियां  भारत  पाकिस्तान  करार  के  अ्रधीन  जाती हैं  ।

 उस  करार  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  ११  १९४५८  को  तारांकित

 बदन  संख्या  २९  के  उत्तर में  बता  दी  गयी  उसके  बाद  कौर  कोई  प्रगति  नहीं हुई  है

 उत्तर  प्रदेश  में  छोट  प  साने  क  हथकरघा  उद्योग

 ५३
 श्री  राम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEXK—UY  और
 geuo-¥s F में  उत्तर  प्रदेश  के  अलग

 अलग  जिलों
 में  सहकारी

 झा घार पर  छोटे  पैमाने  के  कितने  हथकरघा  उद्योग  प्रारम्भ
 किये  गये  ;

 ~ उद्योगों  के  विकास  के  लिये  ऋणों  ak  भ्रनुदानों  के  प  में  कुल  कितनी  राशि

 आवंटित  की  गयी

 ऋणों  की  वसूली  की  क्या-क्या  छात  हैं  |

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जानकारी  एकत्रित  की

 ना  रही  है  पौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 2843 a से  g&yc  तक  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  उत्तर  प्रदेश  को  निम्नलिखित  रा दियें  दी  गयी  थी ं;

 2,03,  0¥,8¥o  रुपये  |

 अनुदान  OV VV, 292  रुपये  ।

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोड़ें  द्वारा  प्रकाशित  की  गयी  श्राफ  इण्डियाਂ
 नामक  पुस्तिका  के  अनुबन्ध  ५  की

 दौर  ध्यान
 आकृष्ट

 किया  जाता

 संसदीय  पुस्तकालय  में  रखी
 हुई  हैँ  ।

 मूल  अंग्रेजी में
 गए
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 सिलाई की  aaa

 FRAY,  श्रीमती
 इला  पाल  चौधरी  :

 भी  राम  कृष्ण
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  निमित  सिलाई की  seit  जिस  भी  देश  को  भेजी  गयी

 wal  उनकी  सराहना  की  गयी

 १९५८  में  कितनी  मशीनें  तयार  की  गयी  थीं  ate  कितनी  ज़ाहिर  भेजी  गयी  थीं

 शौर  उनकी
 स्थिति

 १९५७
 की  चिपका  कसी  रही  शर

 किन  किन  देशों  को  कितनी  कितनी  मशीनें  भेजी  गयीं थी  ate  कितनी  कीमत

 की  मशीनें  भेजी  गयी  थीं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  जी
 हां

 ।

 शौर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ध  संख्या  ७६]

 निर्वात  जोखिम  बीमा  निगम

 1२४५४  श्री  न०  राठ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 निर्यात  जोखिम  बीमा  निगम  द्वारा  PeXS  तक  कितना  बीमा  किया  गया

 sot तक  इससे  क्या  क्या  परिणाम  निकले
 ौर

 इससे  भारत  सरकार  की  आयात  नीति  पर  क्या  wax  पड़ा है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ७
 4 X¥,o00

 रुपय े।

 उधार  बीमा  भारत में  एक  नये  प्रकार  का  बीमा  यह  अनुमान है  कि  निगम

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  सुविधाओं  का  निर्यातकर्ता  लाभ  उठा  रहे

 कुछ  नहीं  ।

 सुती  वस्त्र  उत्पादन

 Que,  श्री  रघुनाथ  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 कया  यह  सच  है  कि  जहां  तक  वस्त्र  उत्पादन  का  सम्बन्ध  भारत  को  विश्व

 में  तृतीय  स्थान  प्राप्त  कौर

 यदि  तो  क्या  भारत
 में  सूती  वस्त्र  उत्पादन

 में
 भ्र ौर  वृद्धि  हो  रही

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जी  नहीं  भारत  को जब भी

 दूसरा  स्थान  प्राप्त  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सुती  कपड़े  का  उत्पादन  बढ़ा  केवल  मिल
 के  कपड़े  का

 उत्पादन

 ys  में  कुछ  गिरा हूँ
 ।

 कर्मचारी राज्य  बीमा  निगम

 २४५७.  श्री  रघुनाथ सिंह  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह
 बताने

 की कृपा  करेंगे  कि

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  aa  तक  कितने  शहरों  में  लागू  की  जा  चुकी  है  ale  निकट

 भविष्य  में  कितने  शहरों  में  इसक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  चली  )  :
 यह  योजना  अबतक  ७३  केन्द्रों  में

 लागू
 की

 जा  चुकी  हैं

 पौर  ३०  जून  PEE  तक  कौर  केद्रों
 में  इसके  लागू  किये

 जाने
 की  संभावना हँ  ये  केन्द्र

 दहर  या  कस्बे  हैं  जिनमें  कहीं  कहीं  ऐसे  समीपवर्ती गांव  ताल्लुक  शामिल  हैं  जहां  के

 कारखाने  इस  योजना  में  लाये  जा  सकते हैं

 पोटेशियम  परमैगनेट  का

 1२४८.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९  Y Que

 ५८  में  कुल  कितने  पटैरिया  परमैगनेट  का  आयात  किया  गया  कौर  उनकी  कुल  कितनी  आवश्यकता

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर  PERV NS  में  ४५५  टन  पोटेशियम

 परमैगनेट
 का
 आयात

 किया  गया  था  ।  इस  समय  देशी  ~ qe  परमैगनेट  का  शझ्रनूमान  ३४०

 टन  लगाया गया  है  ।

 भारतीय  दस्तकारी  की  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात

 1२४५९.  श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बटाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  की  तुलना  में  गत  ag  भारतीय  दस्तकारी की  वस्तु झ्र ों  के  निर्यात में  कितनी

 विधि हुई  ;  sik

 यदि  तो  कहां  तक  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जी  हां
 ।

 EYL  श्र  १९५८  में  दस्तकारी  के  निर्यात  के  आ्रांकड़े  तक  उपलब्ध  हैं  )  नीचे

 दिये  गये  हैं  जिनसे  पता  लगता  है  कि
 Reus

 में
 इनके

 निर्यात  में  कहां  तक  वृद्धि  हुई  है

 ay  रुपयों  में  मलय

 EXY  BOER  RRO

 १९५८  4,08,  VSR

 मूल  wait  में
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 अखिल  भारतीय  area  सम्मेलन

 1९२६०.  श्री  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की

 कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्न  बातें  दिखाई  गई  हों
 :--

 eEXS  में  कुनामकुलम  में  हुये  alas  भारतीय  ताड़-गुड़  सम्मेलन  नें  क्या

 सिफ़ारिशों  की  थीं  atk

 उन  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  मांगी  गई  जानकारी बतानें

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 शभ्रधिकांश  सिफारिशों पर  राज्य  सरकारों
 संस्थाओं  इरादी  को  स्वयं  कार्यवाही

 करनी हैं

 जिसके  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  पास  भेज  दी  जायेंगी  ।  जहां  कहीं

 यक  होगी  उसके  लिये  सरकार  से  प्राप्त  करने  के  पश्चात  स्वयं  उससे

 रिशों  पर  कार्यवाही करेगा  ।

 सीमा  करार

 [
 श्री

 सुमन

 1२६१.  4
 श्री  राजेन्द्र

 श्रीमती  मसौदा  अहमद :

 श्री  रघनाथ  सिह
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  पाकिस्तान  में  सैनिक  शासन  कायम  होने  के  बाद
 से  भारत  कौर  पाकिस्तान की  सरकारों

 के  बीच  सीमान्त  क्षेत्र  के  बारे  में  कितने  कौर  किन-किन  तारीखों  को  युद्ध-विराम  करार  हुये
 ;

 उनमें  से  कितने  करारों  का  उल्लंघन  किया  गया

 इस  प्रकार  के  उल्लंघन  से  कितने  सम्पत्ति  are  पशु प्र ों  की  हानि  ह

 मंत्री  तथा  वं  दे  शिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  ):  (  मांगी  गई

 जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।  परिशिष्ट  १,  संख्या  ७८]

 सीमा  घटनायें

 |  मी

 1२६२.  4  श्री

 ह  घुसाएं रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या ७  ZENE  को  पाकिस्तानी  सशस्त्र  सेना  ने  हरताकीटिला  नामक  भारतीय

 चौकी  के  रक्षित  वन  में  दो  बार  गोली

 चलाई
 ला

 पहला  wast  में
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 Tay  करना  कटार  ौर कया |  1  एसा  करना  कछार  सिलहट के  डिप्टी  कमिश्नरों  के  बीच  हुये  युद्ध  विराम

 झौते  का  उल्लंघन करना  था

 क्या  समझौते  का  उल्लंघन  के  बारे  में  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  के  पास  इसका  कोई

 प्रतिरोध किया  गया  था  आर

 यदि  तो  उस  पर  प्रतिक्रिया हुई  ?

 मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  जी

 जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 हमारे  प्रतिरोध  का  कोई  उत्तर  नहीं  प्राप्त  gar  है  किन्तु  पाकिस्तानी
 प्राधिकारियों

 ने

 इसके  विरोध  में  यह  कहा
 सै  सनकी f  के  उनके  दलों  ने  भ्रामक-रक्षा  में  गोली  चलाई  थी  ।  इस  निराधार  आरोप

 का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।

 दक्षिण  श्रफ्रोका  में  भारतीय

 1२६३.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ट्रांस वाल के  कियारक्सडाप नामक  नगर  में  रहने  वाले ७००

 तीयों  को  यह  रादेश  दिया  गया  है  कि  वे  अपने  घरों  व्यवसाय  को  छोड़  कर  नगर  के  केन्द्र  से  ४/

 मील  दूर  एक  विशेष  एशियाई  क्वार्टर  में  चले

 यदि  तो  क्या  उनके  पास  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है
 ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्ये  मंत्री  जवाहरलाल  जी  हमने  इस

 प्रकार  का  समाचार  देखा  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 इण्डिया  इलेक्ट्रिक  वस  कलकत्ता

 1२६४.  श्री  राम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १९  Res  के

 कित  प्रदान  संख्या  १२१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टैक्निकल  टीम  ने  इण्डिया  इलैक्ट्रिक  ज  लिमिटेड  कलकत्ता  की  कार्य-पद्धति  की

 जांच की  है  ;

 यदि  at,  तो  की  गई  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जी  हां  ।

 आशा  की  जाती  हैं  कि  टैक्निकल  टीम  शीघ्र  ही  विचार  करने  के  लिये  वह  सरकार  को

 अपना
 प्रतिवेदन

 प्रस्तुत
 कर  देगी  ।

 न

 ग्रेजी  में
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 काम  दिलाऊ  दिल्‍ली

 1२६५.  श्री  राजेन्द्र  सिह
 :  क्या श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  हैं  कि  काम  दिलाऊ  दिल्‍ली  में  प्रदर्शनी  के  समाप्त

 हो  जाने  पर  उन  स्टाल  सहायकों  के  लिये  जो  बेकार  हो  जायेंगे  नया  काम  दिलाने  का  प्रस्ताव

 है
 ;  शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  प्राचीन  )  कौर  उन  व्यक्तियों को  सलाह  दी  गई  है  कि

 बे  सामान्य  सहायता  के  लिये  waar  नाम  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  लिखवा  दें  ।

 wage  में  श्रमिक  सहकारी  समितियां

 1२६६.  श्री  ले०  क्यो  fag:  क्या  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मनीपुर  में  श्री  तक  कितनी  श्रमिक  सहकारी  समितियों  को  पंजीबद्ध  किया  जा  चुका

 है  ;  कौर

 पिए
 सि  कार्य दे  दिये  गये थे  ? उनमें  से  कितनी  समितियों  को  टेण्डर  मांगें  बिना  छोटे

 1  ate  संभरण  मंत्री  क्‌०  चल  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  हैं  जो  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 लौह  का  पुनर्बलन

 1२६७.  श्री [- (५  पू०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  पुनर्लेखन  सम्बन्धी  उनके  विस्तार  सहित  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;

 (१)  विनियोग की  गई  पूंजी  ;

 (
 र >)
 ्  कच्चे  माल  का  वार्षिक  रायात

 (३)  एककों  का  स्थान  सम्बन्धी  वितरण  ;  ak

 (*)  श  की  गुंजाइश  तथा  पुनर्वेलन  में  इस  समय  व्यय  की  गई  विद्युत  की  लागत  कितनी

 होगी ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  इस  समय  कोई  भी  एकक  ऐसा  नहीं

 है  जो  इस  मन्त्रालय  कें  विकास  शझ्रनुभाग  में  सूचीबद्ध  धतूरों  का  पुनर्लेखन  करता  हो
 ।

 जहां  तक

 अलौह  तु ६  के  पुनर्बलन  कारखानों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  हैं
 |  परिशिष्ट  १,  झ्रनुबंध  संख्या  ७४]

 fra  wast  में

 t  Labour  Cooperative  Societies.

 २  Re-rolling  of  Non-ferrous  metals.



 wey  fa  fe  तत  उं  १३  PevE

 सीमा पर  हमले

 २६८.  स्री  सर  पांडे
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १५  दिसम्बर से  २२  gus  तक  के  कारा पुंज और  करीमगंज

 क्षेत्रो ंमें  पाकिस्तानी सेना  ने  कितनी  बार  हमला

 इन  हमलों  के  फलस्वरूप  जान  कौर  माल  की  कितनी  हानि

 (77)  इन  हमलों  की  रोक  थाम  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्ये मंत्री  जवाहरलाल
 :  १८  दिसम्बर

 से  २२  दिसम्बर  geus  तक  पाकिस्तानी  सदस्य  सैनिकों  ने  पथरिया  रिजवें  फारेस्ट  शर  मदनपुर  तथा

 कोर पूंजी  क्षेत्रों  में  गोलियां  चलाई  ।  इस  का  विवरण  साथ  लगे  ब्यौरे  में  दिया  गया

 परिशिष्ट  १,  अनुबंध  संख्या  ८०]

 पाकिस्तानी  अघिकारियों  के  पास  इस  गोलीबारी  के  खिलाफ  राज्य  कौर  केन्द्रीय  स्तर  पर

 विरोध-पत्र  भेजे  गये  ।  सरकार  सीमा  की  सुरक्षा  के  प्रबन्ध  पर  बराबर  विचार  करती  रहती है  +

 बेकार  कौर  ऊसर  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाना  कौर  उसका  विकास  करना

 1२६८.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-कार्ये मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 संघ  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  परिश्रमी  बंगाल  सरकार  को  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  पुनर्वास  के  लिये  बेकार  ait  ऊसर  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  कौर  उसका

 विकास  करनें  के  लिये  कुल  कितनी  afer  आवंटित  की  गई

 इस  प्रकार  उपबन्धित  धन  राशि  में  से  केन्द्रीय  aaa  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा

 भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  की  ऐसी  कितनी  योजनायें  आरम्भ  की  गई  हैं  कौर  ये  योजनायें  कहां  कहां

 कार्यान्वित

 इन  योजनाकारों  के  अनुसार  जिन  भूमियों  को  कृषि  योग्य  बनाया  गया  उन
 पर

 तक

 कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाया  गया  कौर

 क्या  इस  तरीके  से  जितनी  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाया  जायेगा  उस  का  तथा  इस  प्रकार

 जितने  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  किया  जायेगा  उस  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  go  ato  भास्कर :  ३६,२६,३ ३०  रुपये  जिस  में  नई  मशीनरी

 को  खरीदने के  लिये  १४,००,०००  रुपये  की  राशि  भी  शामिल  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उपबन्ध  की  गई  राशि  में  से  राज्य  सरकार  द्वारा  निम्न  स्थानों  में

 दो  योजनायें  आरम्भ  की  गई  हैं

 (१)  २४
 परगना  में  सुन्दरबन  के  हेरोभंगा  खण्ड  में

 २७५०
 एकड़  भूमि

 को
 कृषि  योग्य

 (२)  मिदनापुर  जिले  में  सीसल  एवं  धान  की  खेती  के  लिये  ५०००  एकड़  भूमि  को  कृषि

 योग्य  बनाना
 |

 कुछ  अन्य  योजनायें विचाराधीन  हैं  ।
 $$  eee

 ग्रेजी  में
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 कृष्यकरण  कांप  अभी  पुरे  नहीं  हुए  हैं  इस  कारण  पुनर्वास  भ्र भी  sarees  नहीं  किया  गया

 तैयारी के  उपाय  के  रूप  में  हेरोभंगा में  ५५०
 परिवार  पहले  ही  पहुंच  गये  श ह

 २२०

 वार  भी  शीघ्र  ही  पहुंच  जायेंगे
 ।

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  लगभग  १०,०००  परिवार  इस  प्रकार  बसाये  जा  सकते  हैं  ।

 पश्चिमी बंगाल  सरकार  द्वारा  एक  aaa  किया  गया  था  जिस से  पता  चला  था  कि  ८०,००० से

 2,009,000  एकड़  भूमि  पर  १०,०००  परिवार  बसाये  जा  सकते  हैं  ।  जिस  को  कृषि  योग्य  बनाया  जा

 सकता  है  उस  का  विकास  किया  जा  सकता  है  ।

 हडिडयों का  निर्यात

 1२७०.  श्री  |: हू ०  To  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  सम्मुख  विदेशों  को  हड्डियों के  निर्यात  में  वृद्धि करने का  कोई  विचार

 भारत  से  कौन  से  प्रमुख  देवा  हड्डियों  का  श्रायात  करते

 किन  किन  देशों  से  हड्डियों  के  संभरण  में  भारत  की  प्रतिद्वंदिता  रहती है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  )  जी  हा

 फ्रांस  र  ।

 श्र्जन्टाइना  तथा  कुछ  अफरीकी  देश  ।

 एक्स-रे  सेटों  का  निर्माण

 1२७१.  श्री  हरविन्द  :  क्यां  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कलकत्ता  की  कोई  फर्म  एक्स-रे  सेट  तैयार  करती है

 ऐसी  कितनी  sas  ak  क्या  उन  में  से  किसी ने  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता

 मांगी है

 (  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  जी

 .  कलकत्ता  में  मेसर्स  रेडान  हाउस  नामक  केवल  एक  फर्म  है  जो  छोटे  पैमाने पर

 एक्स-रे के  सामान  तैयार  करती  है  ।  उस  के  विस्तार  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने के  लिये  उसने

 अपनी  फर्म  में
 बंगाल  सरकार  से  कुछ  Gait  लगाने  के  लिये  निवेदन  किया  है

 ।
 —

 fae  ait  में
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 सीमा  घटना

 वोडका

 1२७२.
 ्  "

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २३  १९४५८  को  कछार  सीमान्त के  पार
 पाकिस्तानियों

 द्वारा  जोरों  से  गोली  चलाने  के  परिणामस्वरूप भारतीय  सीमान्त  सुरक्षा  बल  के  तीन  पदाधिकारी

 मारे  we  कौर

 यदि  हां  ,  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  की  सरकार  से  उन  की  जानों  के  लिये

 प्रतिकर की  मांग  की  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य
 नदी  (ort
 he  क  जवाहरलाल  नेहरू )  :  जी  नहीं

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इमारतों के  निर्माण  पर  व्यय

 1२७३.  श्री  मोहम्मद  इमाम  :  क्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजधानी  में  कार्यालय  ate  निवास  स्थान  बनाने  में

 2e¥a F से  geuc a में  अलग  अलग  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 विनियोग  की  गई  राशि  से  कितनी  are  हुई
 ?

 श्रीवास  कौर
 संभरण  मंत्री  क०  चल  :

 आप्रावास  कौर

 संभरण  मंत्रालय का  संबंध  केवल  सामान्य  संचय  में  कार्यालय  तथा  निवास  स्थान  बनाने  से  ही

 अन्य  मंत्रालय  जैसे  प्रतिरक्षा are  तथा  संविहित  एवं  स्वायत्तशासी  निकाय  श्रपने-भ्रपने

 निर्माण ara  स्वयं  करते  हैं  ।  सभी  संबंधित  मंत्रालयों  शादी  से  मांगी  गई  जानकारी  प्राप्त  करने

 में  स्वाभाविक है  कि  काफी समय  ak  श्रम  लगेगा  इतना  ही  नहीं  बल्कि  सामान्य  संचय  में

 पिछले  दस  वर्षों  में  बनवाई  गई  इमारतों  के  बारे  में  सीमित  जानकारी  देनें  में  भी  काफी  समय

 लगेगा  |

 विनियोग  से  हुई  राय  का  प्रति  वर्ष  हिसाब  ठीक  ठीक  नहीं  लगाया  जा  सकता  क्योंकि

 प्रत्येक  वर्ष  बनवाई  गई  इमारतों  पर  वसुल  किये  गये  किरायों  का  हिसाब  नहीं  रखा  जाता  ।

 इस  प्रकार  का  हिसाब  निम्न  कारणों  से  संभव  ।  सही  सही  नहीं  होगा  :--

 (१)  भारत  सरकार  के  वाणिज्यिक  विभागों  के  जिन  का  सामान्य  संचय में

 बहुत  कम  प्रपा  होता  कार्यालय  के  स्थान  के  लिये  कोई  किराया  नहीं  लिया

 जाता

 (२)  प्रत्येक  आवास
 वाले  मकान  के  लिये

 दो
 स्टैण्डडे  किराये  श्राधारभूत  नियम

 CLR  श्र  ४५ख  के  अधीन  लगाया  जाता है  ।  इस  में  से  पहले  में  कुछ  रियायत

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 रहती  जिस  में  इमारत की  लागत  ही  शामिल रहती  है  कौर  भूमि  की  ल।गत

 भ्रमणा  विकास  पर  fear
 गया

 व्यय  शामिल  नहीं  कियां  जाता
 ।

 दूसरा  श्राथिक

 किराया  है  जो  सामान्य  सरकारी  कर्मचारियों  के  अलावा  लागू  होता  है  ।  अधिकृत

 सरकारी  कर्मचारियों से  किराये  के  रूप  में  उन  के  वेतन  का  १०  प्रतिशत अथवा

 आधारभूत  नियम  wa  के  अधीन  अथवा  दोनों  में  से  जो  भी  कम  के  दर  से  वसूल

 किया  जाता  है  |

 २.  इस  समय  राजधानी  में  कार्यालय  प्रो  श्रीवास  संबंधी  स्थान  की  पर्याप्त  कमी  है  ।  पहला  ५

 लाख
 वर्ग  फीट  है

 ।
 ये  आंकड़े  उस  समय  कई  गुने  बढ़  जायेंगे  क्योंकि  भ्र स्थायी  इमारतें  से  बहुतों

 का  जीवन  काल  समाप्त  हो  चुका  जिन  में  कार्यालय  स्थापित  हैं  काम  के  लायक  नहीं  रहेंगे  ।

 लय  के  लिये  स्थान  का  किराया  जो  स्थिति  पर  निर्भर  करता  प्रति  मास  १००  वर्ग  फुट  के  लिये ४०

 रुपये  झर  ५०  रुपये  के  बीच  है  ।  इस  दर  पर  भी  जितने  स्थान  की  आवश्यकता  उतना  स्थान  नहीं

 मिलता है
 ।  इस  कारण  सरकार  के  पास  केवल  यह  विकल्प  है  कि  वह  कमी  को  दूर  अथवा  उस

 में  कुछ

 कमी  करने के  लिये  शीघ्र  ही  निर्माण  करना  आरम्भ  कर  दे  ।

 ३.  उपर्युक्त  कण्डिका  में  जो  स्थिति  बताई  गई  है  उस  से  स्पष्ट  है  कि  जो  जानकारी  मांगी

 गई  देना  संभव  नहीं  ।  यह  भी  महसूस  किया  जाता  है  कि  इस  जानकारी  को  उपलब्ध  करने  में

 जितना  समय  att  श्रम  यदि  ऐसा  करना  संभव  हो  सका  नहीं  हो  उस

 से  उतना  लाभ  नहीं  हो  सकेगा  |

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन

 1२७४.  श्री  परूलेकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wa  तक  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  कुल  कितने  प्रतिवेदन  प्रकाशित  किये  जा  चुके

 इनमें  से  ऐसे  प्रतिवेदनों  की  संख्या  कितनी  है  जिनको  सरकार  ने  प्रकाशित  करने  के

 लिये  भेज  दिया  है  तथा  सरकार  द्वारा  निकालें  जाने  के  लिये  कितने  प्रकाशन  प्रस्तुत  कर  दिये  गये  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  प्रतिवेदन  वास्तव  में  प्रकाशित  किये  जा  चुके  हैं  ;  कौर

 (4)  क्या  उनके  शीघ्र  प्रकाशन  के  लिये  सरकार  ने  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  है  ?

 |  || मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  ait  तेरह

 प्रस्तुत  किये  गये  कुल  ३४५ प्रतिवेदनों  में  से  सरकार  ने  प्रकाशन के  लिये  तेईस  प्रतिवेदन

 भेज  दिये  हैं  ।

 तेरह  ।

 प्रतिवेदन  सरकार  द्वारा  न  निकाले  जाकर  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्था  द्वारा  निकाले

 जाते  हैं
 ।

 संस्था  के  परियोजना  सेक्शन  जो  आंकड़ों  का  संकलन  करता  व्यक्तियों  की  संख्या  बढ़ा

 दी  गई  है
 ।

 इसके  संकलन  कार्य  में  इलेक्ट्रानिक  सामान  का  झ्र धिक  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  नमूना

 सर्वेक्षण  के  नद  तैयार  करने  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  तथा  शीघ्र गति  से  संकलन  कार्य  करने

 कौर  उसे  प्रस्तुत  करने  के  लिये  अधिकाधिक  टेकनिकल  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 बदनों  को  after  छापने  के  लिये
 भी

 प्रबन्ध  किया  गया  है  ।
 ee

 मूल  ग्रेजी  में
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 दीवार  मेज  घड़ी  तथा  कलाई को  घड़ियों  का  आयात

 1२७५.  श्री  हेम  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९५८
 में

 कितनी
 दीवार  मेज़  घड़ियों  ate  कलाई  घड़ियों

 का
 रायात  किया

 गया ;  wk

 १९५८  में  उनमें  से  कितनी  घड़ियां  भारत  में  बनाई  गईं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जनवरी से  १९५८

 तक  के  आयात  wis  उपलब्ध  हैं  जो  नीचे  दिये  जाते  हैं  :--

 SAUER े

 मेज  घड़ियां  तथा  दीवार  घड़ियां  ५६,५८८

 योग  १,  Sane 4

 १९५८  में
 बड़े  पैमाने  पर  अनुमान

 xn  A  ~

 है  कि  REAR  दीवार  घड़ियां बनाई  गईं  ।

 छोटे  पैमाने  पर  दीवार  घड़ियां  बनाने  का  कोई  स्वीकृत  कार्यक्रम  नहीं  है  ।  छोटे  पैमाने  में  उत्पादन  के

 यदि  कुछ  तो  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 इस
 समय

 देश
 में  मेज़  घड़ियां  शौर  कलाई  की  घड़ियां  नहीं  बनाई  जाती  हैं

 |

 गुड़गांव  जिले  में  मेव  किसानों  के  लिये  भूमियां

 1२७६.
 wv  श्री  :

 श्री
 ado  qo  विटठलराव

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-काय मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  गुड़गांव  ज़िले  के  पलवाल  तालुके  के  मेव  किसानों  की  भूमियां  जो  अरन्य

 व्यक्तियों
 द्वारा  अवैध  रूप  से  ले  ली  गई  विधिव  तू  मेव  किसानों  को  पुनः  वापस  लौटा  दी  गई  हैं

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इनके  विधिवत-श  किसान  मालिकों  को  कब  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  छु ०
 ato  से  .  माननीय  सदस्य  ध्यान  २२

 Pays  को  लोक-सभा में  श्री  दलजीत सिंह  के  भ्र तारांकित  seq  संख्या  २५९६  के  उत्तर की

 mx  आकर्षित  किया  जाता  है  जो  गुड़गांव  जिले  के  मेव  किसानों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  है  ।  स्थिति यह  है
 कि  अधिकांश  मेव  किसानों को  उनकी  पहली  वाली  ज़मीने  मिल  गई  हैं  ate  जिन  मामलों  में  ऐसा

 नहीं  संभव  हो  सका  उन्हें  या  तो  उसके  बदले  में  भ्र ौर  जमीनें  देने  अथवा  नकद  प्रतिकर  देने  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  है
 i

 मूल  अंग्रेज़  में



 SEE QV  2GG0

 Meet  नर  @  गये  पत्र

 सरकारी  भू-गहिरी  कब्ज्ञाघारियों  का  नियम

 1  श्रीवास
 ate  संभरण  मंत्री  क्‌०  च०  :  भूगृहादि

 विकृत  कब्जाधारियों का  १९५८  की  धारा  १३  की  उप-धारा  (३)  के

 orate  दिनांक  ८  १९४५८  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  eeue F wath में  प्रकाशित

 सरकारी  भूगहादि  कब्जाधघारियों  का  निष्कासन  )  १९४५८  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हुं  ।  प्रस् तकालय  में  रखी  गई  ।  दिये  संख्या  एल०  टी०--११२४५/५८ |

 सिंदरी  फर्टिलाइजर एन्ड  केमिकल्स  लिमिटेड का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  उद्योग  मंत्री  सती दा  चन्द्र  )  :  मैं  समवाय  2eue Hl ITT की  धारा

 ६३€  की  (१)  के  ग्रन्तगंत  सुन्दरी  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स  (  )  लिमिटेड

 की  वर्ष  १९५७-४८  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लेखा-परीक्षित  लेखे  सहित  सभा  पटल  पर

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--१२०१/५९]

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  नियम

 उपमंत्री  qo  ato  मैं  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )

 १९४५४  की  धारा  ४०  की  (३)  के  अ्न्तगंत  विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  पुनर्वास  )  PEUX  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 शक-एक  प्रति  पुनः  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (2)  जी०  एस०  प्यार  संख्या  ६९  ६/श्रार०  भ्रमेंडमेंट  २५  दिनांक  १६  2eUs | |

 प्स्तकालय  में  रखी गई  ।  दे  लिये  संख्या  टी ०  ——o59/X5]

 (2)  जी०  एस०  प्रकार  संख्या  ७८०/्रार०  भ्रमेंडमेंट  २६  दिनांक  ६  VANS

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  टी०--&३६/५८]

 (३)  जी०
 एस०  कार  संख्या

 ८
 ¢¥/aIXo  ग्रमेंडमेंट  २७  दिनांक  १३  १९४५८

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  --€६८/४५८]

 प्राक्कलन  समिति

 छत्तीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  [.. (०  गो०  मेहता
 ८

 मैं  स्वास्थ्य  मंगालय--चिकित्सा
 सेवायें  १)

 के  बारे  में  प्राकलन  समिति  का  acre  ss  wa  स्थापित करता  हूं  ।

 अंग्रेजी  में



 Yoo  च्  १३  PeVE

 फिल्म  उद्योग  के  बारे  में  वक्तव्य

 वाणिज्य  मंत्री  :  वक्तव्य  लम्बा  आंकड़ों  का  ्र

 है
 ।

 यदि  अनुमति  दें  तो  मैं  इसे  सभा  पटल  पर
 रख

 दू
 ।

 श्रिया  महोदय  :  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाये  कौर  माननीय  सदस्यों  में

 चालित  कर  दिया  जाये  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--१२०२/४५६]

 ee  er  oe

 चिना करो  खान  द्घटना झ  पर  चर्चा  के  बारें  में

 ।  श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आरम्भ

 किये  जाने  से  oa  मैं  यह  बताना  चाह  ही  हं  कि  माननीय  श्रम  मंत्री  ने  कहा  था  कि  चिनाकुरी  खान  दुर्घटना

 की  जां  व  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  उठाने  का  अवसर  दिया  जायेंगी  ।  परन्तु  उस  प्रतिवेदन  की

 उप स्थापना  को  दो  माह  हो  चुके  हैं  ।  मेरा  आपसे  भ्रनुरोध  है  कि  श्राप  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर

 रखें  उस  पर  चर्चा  की  भ्र नुम ति  दें  ।

 par  उपमंत्री  आबिद  :  जहां  तक  मुसे  याद  है  मैं  ने  कहा  था  प्रतिवेदन

 पर  सुरक्षा  समिति  में  चर्चा  की  जायेगी  ।  उस  समिति  में  उसपर  चर्चा  हो  चुर्क  हैं  ।  फिर  भ

 सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  भ्राउद्यक  कार्यवाही  करूंगा  ।

 श्री  तंगामणि  (  दिनांक  ek—VR-4S  को  तारांकित प्रश्न  संख्या  ८४४५ के  उत्तर

 में  माननीय
 उपमंत्री

 ने  बताया  था  कि  चिनाकुरी  जांच  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।  कया

 उन्होंने  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  है  ?

 शो  जाबिर
 अर्ली

 यदि  वह  सभा  पटल  पर  wa  तक  नहीं  रखा  गया  तो  इस  सप्ताह  में

 रख  दिया  जायेगा  ।

 महोदय
 :

 इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।  माननीय  मंत्री  सभा  में  दिये

 गये  श्राइवासनों  को  यथा  सम्भव  शीघ्र  पुरा  करने  का  प्रयत्न  किया  करें  ।

 ees  eee  ee

 सभा  का  काय

 संसद्-कार्यो  मंत्री
 सत्यनारायण  fag):  श्रीमान, ्»  झापकी  अनुमति  से  मैं  १६

 ENE FURY से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  लिये  जाने  वाले  सरकारी  कार्य  की  घोषणा  करता  हूं

 (१)  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण पर  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  पर  कौर  भागे  चर्चा  ।

 (२)  कामगार  प्रतिकर  ges  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप

 में  विचार  तथा  उसका  पारित  किया  जाना  ।

 (३)
 भारतीय  राय-कर  )  FEXE  के  अनुमोदन के  बारे  में  श्री

 ह  तिक्का  ए  काला  तक  क  का  इ  फर  चेक

 ।

 माह  ग्रेजी  में



 ०१ २४  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव

 (४)  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  उनका  पारित  किया  जाना  —— ee

 )
 भारतीय  प्राय-कर  PERE |

 बिजली  )  १९५८  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में
 ।

 अधिकृत  लेखापाल  विधेयक  Reds,  राज्य  सभा  द्वारा

 वैदिक रूप  में

 माननीय  सदस्यों  को  यह  पता  ही  है  कि  रेलवे  राय-व्यस्क  १८  PEE

 को  seat  के  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 ध

 राष्ट्रपति  के  शभ्रभिभाषण  पर  प्रस्ताव

 महोदय  :  सभा  में  अब  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  चर्चा
 ह च  ल

 होगी  ।  इसके  लिये  चर्चा  का  उत्तर  देने  में  लिये  जाने  बाले  सरकारी  समय  के  अतिरिक्त  १४५  घंटे

 रखे  गये  हैं  ।  श्री  कासलीवाल  द्वारा  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  किये  जाने से  पूर्व  मैं  बताना  चाहता हूं  कि

 नियम २१  के  अ्रधीन  मैं  ने  प्रत्येक  सदस्य  के  लिये  gy  मिनट  तथा  canara के  लिये  ३०  मिनट

 निर्धारित किये  हैं  ।

 श्री  कासलीवाल  अध्यक्ष  मैं  प्रस्तावित  करता  हूं
 :

 इस  सत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  सदस्य  राष्ट्रपति  के  उस  के  जो  कि

 उन्होंने &  LENE  को  एक  साथ  समवेत  संसद्‌  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष

 देने  की  कृपा  की  उनके  ग्रत्यन्त  झ्राभारी  हैं  y)

 राष्ट्रपति  महोदय  ने  जो  अभिभाषण  दिया  है  वह  प्रभावशाली  कौर  महत्वपूर्ण  है
 ।

 उसमें  सचेत

 mate  की  झलक  उनका  ध्यान  देश  के  सामने  जो  दिक्कतें  हैं  प्रौढ़  कठिनाइयां  हैं  उनके

 ऊपर भी  है  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  राष्ट्र  का  जो  चित्रण  किया  है  उससे  मैं  यह  समझता  हूं  कि  ग्राम  जनता

 को  प्रेरणा  मिलती  है  ग्रोवर  प्राम  जनता  में  एक  अच्छे  जीवन  की  उत्पन्न  होती  है
 ।

 अध्यक्ष  मैं  राष्ट्रपति  जी  को  उनकी  सरकार  को  धन्यवाद  देना  हुं  कि  उन्होंने

 राज  श्राम  जनता  को  समाजवाद  के  पथ  पर  चलने  का  प्रचार  दिया  है  ।  उनकी  सरकार ने  कई  ऐसे

 कदम  उठाये  हैं  जो  कि  मूल  रूप  में  हमको  समाजवाद  की  प्रो  ले  जाने  वाले  कहे  जा  सकते  हैं  ।

 राष्ट्रपति  जी  ने  कइयों  का  ज़िक्र  ह  अभिभाषण  में  किया  मैं उनको  नहीं  चाहता  ।  मगर

 यह  साफ  है  कि  सरकार  समाजवाद  के  पथ  पर  चलने  के  लिए  कटिबद्ध  है  प्रति  सरकार

 के  जितने  कार्य  हो  रहे  हैं  वे  इस  चीज़  को  मद्देनज़र  रख  कर  हो  रहे  हैं  |

 अध्यक्ष  राष्ट्रपति  जी  नें  पिछले  साल  जो  देश  के  सामने  कठिनाइयां  थीं  उनका  जिक्र

 किया  ख़ास  तौर  पर  दो  तीन  कठिनाइयों
 का

 जिनमें  एक  तो  विदेशी  विनिमय  की  है  ।  हमने इस

 दिक्कत  को  मित्र  राष्ट्रों  की  मदद  से  हल  किया  है  ।  श्र  जो  खाद्यान्न  के  सम्बन्ध  में  दिक्कतें  थीं  उन  पर

 थोड़ा  काबू
 तो

 पा  लिया  गया  है  कौर  काबू  पाने  की  कोशिश
 की

 जा  रही  है  ।  सरकार ने  इसके  लिए

 334  (Ai)



 शुक्र  राष्ट्रपति  के  ग्र भि भाषण पर  प्रस्ताव  १३  REXE

 तअव्यक्ष  राष्ट्रपति  जी  का  ज्यादा  भाषण  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  से  ताल्लुक  रखता

 है  स्कोर उन्होंने कुछ  जिक्र  तटीय  पंचवर्षीय  योजना  का  भी  किया  है  ।  मगर  कब्ल  इसके  कि

 मे ंइस  सदन  का  ध्यान  उस  शर  मैं  एक  बात  का  जिक्र  करना  चाहता  क्योंकि  राष्ट्रपति

 जी  ने  उस  के  बारे  में  भी  कहा  है  वह  है  हमारी  विदेश  नीति  ।  राष्ट्रपति जी  ने  फ़रमाया  है  नि

 हमारे  देश  के  सम्बन्ध  दूर  और  निकट  के  देशों  से  मैत्रीपूर्ण  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  हमारी

 पंचशील  की  नीति  के  ही  फलस्वरूप  है  ।  ret  यह  नीति  संसार  के  कई  देशों  में  व्यापक  हो  गई  है

 अगर  कई  देश  तो  ऐसे  जिन्होंने  पंचशील  के  ara  पर  वापस  में  संधियां  कर  ली  हैं  ।  मगर  मैं

 यह  कहूंगा  कि  राज  हमारी  नीति  खाली  पंचशील  पर  ही  प्रसारित  नहीं  रही  बल्कि वह  उससे  भी

 झाग  चली  गई  है  ।  हमारी  नीति  एक  wes  पड़ौसी  होने  की  नीति  हो  गई  है--नगर  मैं  अंग्रेजी

 में  तो  हमारी  नीति  को  ड  नेबरली  पालिसी  कहा  जा  सकता  है  ।  यातायात के  साधन

 सुलभ  हो  गये  हैं  कि  संसार  का  हर  एक  देश  दूसरे  देश  का  पड़ौसी हो  गया  है  ।  राज के  जम।ने

 में  तमाम  देश  15.0  नेबरली  पालिसी  को  अख्तियार  करते  तो  वह  ठीक  ही  है  ।  राज  हमारी

 विदेश  नीति  संसार  में  देदीप्यमान  हो  रही  है  ।  वह  मनुष्य-मात्र की  रहनुमाई  करती  है  प्रौढ़  मानव

 समाज  के  नैतिक  कौर  आध्यात्मिक  उत्थान  की  तरफ़  संकेत  करती  है  ।  मेरे  लायक  दोस्त  श्री  प्राचीन

 मेरे  इस  प्रस्ताव  का  समथेन  करने  जा  रहे  हैं  ।  वह  हमारी  विदेश-नीति  के  ऊपर  ज्यादा  विस्तारपूर्वक

 कहेंगे  |  मैं  अरपना  ज्यादा  समय  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  कौर  तटीय  पंचवर्षीय  योजना  के  ऊपर

 ही

 राष्ट्रपति  जी  ने  तटीय  पंच-वर्षीय  योजना  का  जिक्र  किया  है  ।  राज  देश  में  भी  तृतीय  पंच

 वर्षीय  योजना  की  चर्चा  चल  रही  है  ।  कई  लेख  भी  में  लिखे  जा  रहे  हैं  ।  मगर  कब्ल  इस के

 कि  मैं  इस  पर  wae  विचार  ज़ाहिर  मैं  सदन  का  ध्यान  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  की  तरफ

 दिलाना  चाहता  हुं  कौर  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  में  हमारे  लक्ष्यों  और

 उद्देश्यों की  कितनी  पूर्ति  हुई  है  ।  हमारी  दूसरी  योजना  को  शुरू  हुए  तीन  वर्ष  हो  चुके  हैं
 ।  हमे

 देखना है  कि  दो  ay  के  बाद  हम  को  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  कितनी  सफलता  मिलने  जा  रही  है

 और
 कितने  ऐसे  लक्ष्य  जिन  की  पूर्ति  नहीं  हुई  है  ।  इन  सब  बातों  का  मैं  परिच्छेद  करूंगा

 ।

 श्राप  को  याद  होगा  कि  हमारा  सब  से  बड़ा  लक्ष्य  यह  था  कि  हमारी  राष्ट्रीय  प्राय  में  काफ़ी

 बढ़ोतरी होनी  चाहिए  |  यह  सदन  तरह  से  जानता  है  कि  राष्ट्रीय  प्राय  में  तक  साढ़े  अठारह

 परसेन्ट  की  बढ़ोतरी  हुई  है
 |

 भ्रनुमान  लगाया  जाता  था  कि  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  में  हमारी

 राष्ट्रीय  are  में  पच्चीस  फ़ीसदी  वृद्धि  होगी  ।  मगर  मेरा  ख्याल  है  कि  कई  कारणों  से  गहराई  हम  यह  (०

 कह  सकते  कि  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  में  पच्चीस  फ़ीसदी  वृद्धि  होगी  ।  वह  विधि  शायद  तेईस  या

 चौबीस  फ़ीसदी  ही  रह  जायगी

 हमारा  दूसरा  लक्ष्य  यह  था  कि  हम  शी  घ्रतापूर्ण  श्र  तेजी  के  साथ  भ्रौद्योगीकरण  करें  |  उस  में

 हम  को  काफ़ी  सफलता  मिली  है
 ।

 राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  प्र भि भाषण  में  कहा  है  कि  राउरकेला

 मिलाई  की  धमन  भट्टियां  काम  करने  लगी  हैं  कई  कड़े  उद्योग-धंधे
 a

 रखाने  खुलने  वाले  हैं  ।
 में

 कि  इस  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  में  हमने  समाजवादी  झ्रौद्योगीकरण  की  नींव  डाली  है

 और  मेरा  मत  है  कि  ag  नींव  पक्की  है  ।
 मुझे  यह  स्वीकार  करने  में  जरा  भी  संकोच  नहीं  हैं  कि

 तीसरे  लक्ष्य  में  यानी  रोज़गार  में  काफ़ी  पैमाने  पर  विस्तार  करना  Bie  नई  नौकरियां  पैदा  करना

 हम
 बहुत  नाकामयाब रहे  हैं  ।  कई  कारणों  से  हम  लोग  इस  जोर  कदम  नहीं  बढ़ा  सके  |

 हमारा  चौथा  लक्ष्य  यह  था  कि  हमारे  देश  में  आमदनी  कौर  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  जो
 इतना  भेद-भाव  और  भ्र समानता  हम  उस  को  कम  करें  विकास-कार्य  को  ताकि  प्राचीन



 १८८०  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  ५० ३े

 सत्ता  का  सम-विभाग  हो  ।  जैसा  कि  arg  जानते  हम  ने  वैल्थ  एक्सपेंडिचर टैक्स  कौर  कितने

 wart  टैक्स  लगाये  ताकि  इस  are  थोड़ी  प्रगति  at

 हमारा  पांचवां  लक्ष्य  कृषि-उत्पादन  में  वृद्धि  att  खाद्यान्नों
 की

 स्थिति  में  सुधार  करना  था  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कृषि  हमारी  सब  से  बड़ी  कमजोरी  है  ।  इस  कमजोरी के  कारण  कई  हैं  कहीं

 अतिवृष्टि  कहीं  भ्र ना वृष्टि  कहीं  सुखा  हमें  कई  प्रकार  के  प्रकृति  के  प्रकोप  का  सामना

 करना  पड़ा  ।  सरकार  ने  कृषि-उत्पादन  के  सिलसिले  में  कितने  ही  वायदे  किये  उनको  पूरा  करने

 में  भी  ढिलाई की  गई  |  उदाहरणस्वरूप  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भूमि  सुधार  are  भी  नहीं  हुए

 लो  कि  कई  वर्ष  पहले  हो  जाने  चाहिए  थे  ।  इस  के  कई  कारण  बताये  जाते  हैं  ।  कहा  जाता  है  कि  कई

 दबाव ऐसे  जिनकी  वजह  से  ऐसा  नहीं  हो  सका  ।  हमारे  योजना  नन्दा  ने  एक  छोटी  सी

 पुस्तक भी  लिखी  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  कई  सामाजिक  कौर  राजनैतिक  दबाव  ऐसे
 जो

 कि

 भूमि  सुधार  में  बाधा  डालते  हैं--उन  के  wens  हैं
 :

 सोशल  स्ट्रैसिज़  एण्ड  पोलिटिकल  इन्फलुएन्स

 लेकिन  खुशी  की  बात  है  कि  श्राज  सरकार  ने  इस  कौर
 भी

 अपना  ध्यान  दिया  है
 प्रौर

 वह

 सुघार  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  तैयार  है  ।

 जहां  तक  सहकारी  कृषि  का  सम्बन्ध  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  सरकार  ने  उसके  बारे  में  कोई

 नया  कदम  उठाया है  ।  मैं  कहनां  चाहता  हूं  कि  यह  कोई  नया  कदम  नहीं  है  ।  जो  लोग  कहते  हैं  कि

 यह  एक  नया  कदम  है  इस  को  उठाने  से  पहले  हम  को  जनमत-संग्रह  करना  चाहिए  इ  नाइट्रेट

 के  सामने  जाना  उन  को  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  ज़रा  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  की  मोटी

 myer  किताबों को  पढ़  कर  देखें  कि  कितने  भ्रमणीय--कितने  चैप्टर--को-ग्रापरेटिव फ़ार्मिंग  के

 बारे  में  लिखे  गये  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  की  ढिलाई  रही  है  कि  उसने

 अब  तक  कोआपरेटिव  फ़ार्मिंग  के  बारे  में  क़दम  नहीं  उठाया  |

 श्री  रंगा  यह  कहीं  भी  नहीं  कहा  गया  है  कि  हम  राष्ट्रीय  ग्रान्दोलन  आरम्भ

 करने जा  रहे

 श्री  कासलीवाल
 :

 माननीय  सदस्य  ने  उस  को  पढ़ा  नहीं  है
 ।  मैं  जानता  हूं  कि  उनकी  राय

 कया है  ।  मैं  इस  वक्‍त  अपने  लायक  दोस्त  के
 साथ

 बहस  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हं  कि  पिछले साल  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्--नैशनल  डेवेलपमेंट

 कौंसिल--ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  हम  तीन  हजार  सहयोगी  खेत  कायम  करेंगे  ।  मुझे  इस  बात

 का  दुख है  कि  राष्ट्रपति  जी  ने  झपने  अभिभाषण  में  इसका  कोई  जिक्र नहीं  किया  है  ।  मैं

 समझता  हुं  कि  जब  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  इस  बहस  का  जवाब  तो  शायद  इसका  जिक्र

 करेंगे  ।

 और  भी  कई  नुकता-चीनियों  की  गई  जिन  पर  मैं  ज्यादा  जाया  नहीं  हूं  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  इसका  प्रयोग  कहीं  नहीं  चाहे  ।  मैँ  तो  यह  कहूंगा  कि  इस  का  प्रयोग  ईमानदारी

 से  कहीं  नहीं  |: उद्मा है  |  जहां  उच्  वहां  बेईमानी  थी
 प्रो

 वे  लोग  चाहते  थे  कि  सहकारी  खेती

 हो  ।  प्रजा  हमारी  ज़मीन  के  ६१  फ़ीसदी  टुकड़े  ढाई  एकड़  या  उससे  कम  हैं  ।  मैं  पूछना

 चाहता  हूं  कि  इन  ढाई  एकड़  के  टुकड़ों  में  कितनी  खेती  हो  सकती  कितनी  आमदनी  हो  सकती  है  ।

 अगर  इस  बारे  में  कोई  कदम  उठाया  तो  इस  का  मतलब  तो  यही  है  कि  जो  लोग  वहां  काम

 करते  वे  इसी  तरह  भूखे  कौर  गरीब  रहें
 ।

 जो  लोग  कहते  हैं  कि  सहकारी  खेती  नहीं  हो  वे

 इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  हमारी  जो  ६१  परसेंट  भूमि  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  बंटी  हुई  कया  होगा
 णणणणणााााााट

 मूल  wast में
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 [afi  कास  निकल

 इस  तरह  की
 बरात

 वे  कहते  हैं  जो  बड़े-बड़े  ज़मींद।र  जिनके  पास  बड़े-बड़े  ज़मीन  के  टुकड़े  हैं  at

 उनको  शीराज़  भी  वे  कायम  रखना  चाहते  हैं
 |

 इसके  साथ  ही  साथ  मैँ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  भूमि  wa  तक  पड़त  पड़ी  हुई  उसको

 भी  काम  में  लाया  जाए  ।  इस  तरह  की  जिस  भूमि  को  काम  में  लाया  जाए  वह  काम  भी  कोग्नाप्रेटिव

 बेसिस  पर  होना  चाहिए
 ।

 जब  श्राप  सीलिंग  लगा  देंगे  शौर  जो  उसके  बाद  भूमि  उसको  भी

 सहकारी  पर  जोतने  के  लिये  देनी  होगी  ।  जो  भूमि  सुधार  लाख  किये  जा  रहे  हैं  उसके

 फलस्वरूप  बची  हुई  भूमि  जो  झ्रापको  या  सीलिंग  लगाने  से  वह  इसी  आधार  पर  जोती

 जानी  चाहिये  ।

 अब  मैँ  खाद्यान्नों  के  शासकीय  व्यापार  करने  के  निर्णय  पर  कुछ  कहना  चाहता  हं  ।  भ्रध्यक्ष

 आपको  याद  होगा  कि  जब  पिछली  बार  बजट  पर  बहस  हुई  तो  मैने  यह  कहा  था  कौर  उन  चन्दे

 एक  सदस्यों  में  से  मं  था  जिन्होंने  यह  कहा  था  कि  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  देना  चाहियें ४

 कौर  अरन  का  जो  थोक  व्यापार  उसको  ७५ अपन  हाथ  मे ंले  चाहिए  ।  मुझे  अफसोस  हैँ

 उस  वक्त  हमारे कृषि  मन्त्री  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  था  कौर  इस  सुझाव की  अवहेलना

 कर  दी  थी  ।  मुझे  खुशी  है  कि  राज  सरकार  ने  यह  बात  मान  ली  है  कौर  सरकार  इस  पर  कटिबद्ध  है  ४

 कुछ  कदम  भी  उठा  रही  है  पर  व्यापार  को  हाथ  में  लेने  जा  रही  है  ।

 खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  हमारी  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए  हैं  भ्र ौर  वह  इस  ध्येय  में

 कामयाब भी  हुई  है  |  इसमें कोई  सन्देह  नहीं है  कि  वह  कामयाब  होगी  भी  क्योंकि  प्राय  देश  की  जनता

 जो  भी  कदम  उठाये  जाते  हैं  उनको  कामयाब  बनाने  पर  तुली  हुई  है  कौर  चाहती  हूं  कि  सरकार

 हो
 ।

 are  कहा  जाता  हू  कि  खाद्यान्नों  की  स्थिति  खराब  हो  गई  यह  कहा  जाता  है  कि  अनाज  नहीं

 मिलता  है  श्रनाज  महंगा  हो  गया  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कौर  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  स्थिति

 के  ऊपर  भी  जल्दी  ही  काबू  पा  लिया  जाएगा  |

 राष्ट्रपति  जी  ने  अरपन  अभिभाषण  में  adie  पंचवर्षीय  योजना  की  भी  चर्चा  की  हैं  ।  तीसरी

 योजना  किसि  तरह  की  होगी  कौर  किस  तरीके  से  बनाई  इसका  भी  कुछ  थोड़ा  हमें  पता  है  +

 इसके  बारे  में  भी  मैँ  थोड़ा  सा  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  यह  साफ  तौर  से  कह  देना

 चाहता  हूं  कि
 जो

 हमारी  तीसरी  योजना  होने  वाली  है  या  जो  तीसरी  योजना  बनने  वाली  है  यह  कोई

 अलग  थलग  नहीं  रहने  वाली  है
 ।

 तीसरी  योजना  दूसरी  से  जुदागाना  नहीं  होने  वाली  है  ।  तीसरी
 योजना  दूरी  योजना  का  ही  एक  फिजिकल  एक्सटेंशन  होगा  ।  तीसरी  योजना  के

 जो  लक्ष्य  होने  चाहिये  उनकी  कौर  मैं  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  ।  कुछ  मूल  विचार  हैं  जिनकी
 मैं  ग्रा पका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अध्यक्ष  महोदय  मेंने  मूल  विचार  दादों  का  प्रयोग  किया

 मगर  यह  हमारी  अवस्था  हमारी
 जो

 मजरा  ats  उनका  भी  इसमें  ध्यान  रखना  हमारा  कर्तव्य  है  ॥

 सबसे  पहली  चीज  तो  यह  ह  कि
 हमारी  जनसंख्या  बड़ी  तेजी  के  साथ  बढ़  रही  श्राज दो

 सेंट  के  हिसाब  से  हमारी  जनसंख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  इसी  तरह  से  बेरोज़गारी  बढ़ती  जा  रही  है  +

 इस  वास्ते  तो  पहले  हमें  जनसंख्या  की  कौर  ध्यान  देना  होगा  कौर  दूसरे  बेरोज़गारी  की  कौर  देना

 होगा
 ।

 तीसरी  चीज़
 जिस

 पर  हमें  ध्यान  देना  होगा  वह  है  धन  लगाने  की  दरों  के  बारे  में  ।  हमें  देखना

 होगा  कि
 धन

 लगाने  की  दरें  क्या  होनी  चाहियें  ।  अगर  हमारी  डिनामिक  सोसाइटी  हमें

 बद्ध  विकास  करना  है  प्रौढ़  बढना  तो
 हमें  ही  देखना  होगा  कि  हमारा  रेट  श्राफ

 वैस्टमेंट क्या  हो



 र४  १८८०  राष्ट्रपति के  प्र भि भाषण  पर  प्रस्ताव  Yok

 चौथी  चीज़  जो  मेरे  ध्यान  कराती  है  वह  यह  है  कि  हमें  सोचना  होगा  कि  जिन  देशों  ने

 योजनाबद्ध  विकास  की  तरफ  कदम  बढ़ाया  उस  समय  में  बढ़ाया  जबकि  हमने  भी  उस

 तरफ  तो  उनमें  उत्पादन  की  दरों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  शर  हमारे  में  कितनी  हुई

 होनी  चाहिए  ।  यह  खाली  विकास  की  होड़  का  सवाल  नहीं  डीके  लेसमेंट  की  राइवेलरी

 इन्द्रिया  )  का  सवाल नहीं  है  ।  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  इसका  सम्बन्ध  हमारी  रक्षा  से  भी  है
 ।

 इसके  साथ

 ही  साथ  मैँ  यह  भी  कहूंगा  कि  हमारी  जनता  की  श्राशायें  हमारी  जनता  की  श्राकांक्षायें  हमारी

 जनता  की  अ्रभिलाषायें  उनको  भी  हमें  ध्यान  में  रखना  होगा  जो  हमारी  मजबूरियां  हैं उनको भी

 हमें  अपनी  से  नहीं  होने  देना  होगा  |

 अब  मे  तीसरी  योजना  के  जो  लक्ष्य  होने  चाहियें  उन  पर  भ्राता  पहली  बात  तो  यह  है  कि  जो

 हमारी  राष्ट्रीय  आमदनी  हू  कम  से  कम  दुगुनी  हो  जानी  मैं  कोई  नई  चीज़  नहीं  कह  रहा  हुं
 |

 अगर  माननीय  सदस्य  द्वितीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  जो  पुस्तक  छपी  हैँ  उनको  पढ़ेंगे  तो  उनको  पता  लग

 जाएगा  कि  उनमें  साफ  तौर  से  यह  लिखा  gar  हैं  कि  तृतीय  योजना  के  eat  तक  आमदनी  दुगुनी  हो

 जानी  चाहिये  ate  यह  लाज़िमी  चीज  है  ।  मगर  हर  साल  हमारी  आमदनी  ६  परसेंट  के  हिसाब  से  बढ़ती

 रहे  बिना  किसी  प्रकार  के  सन्देह  के  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  तृतीय  योजना  के  शझ्राखिर

 तक  हमारी  राष्ट्रीय  आमदनी  जो  है  दुगनी  हो  जायगी  |

 दूसरी  बात  कृषि  उत्पादन  की  है  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हम  को  सख्त  कदम  उठाने  पढ़ेंगे

 श्र  तीसरी  योजना  के  खत्म  होने  के  पहले-पहले  हमारे  क़षि  उत्पादन  को  दुगना  हो  जाना

 चाहिए ।

 इसके  साथ  ही  साथ  हमें  भारी  उद्योगों  के  भ्रन्दर  धन  लगाने  की  दर  में  भी  काफी  वृद्धि  करनी

 ।
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  हमने  १५  प्रतिशत लगाई  थी  मगर  तृतीय  योजना  में

 मेरा

 सुझाव है  कि  हम  २०  प्रतिशत  यानी  ५  प्रतिशत  की  हम  वृद्धि  करें
 ।

 चौथी  बात  यह  है  कि  हमारे  जो  गह  उद्योग  हैं  या  जो  हमारी  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  हैं  उनको

 fora  तरह  से  द्वितीय  योजना  के  भ्रन्तर्गत  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  उसी  हिसाब  से  तृतीय  योजना  के

 शी  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  या  उनको  उससे  भी  ज्यादा  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  |

 राष्ट्रपति  जी  ने  प्र भि भाषण  में  यह  भी  कहा  है  कि  विदेशी  विनिमय  के  सम्बन्ध  में  हमें

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  प्र  हमारे  सामने  दिक्कतें  पेदा  रही  हैं  कौर हम  भी

 कुछ  वार्तालाप  विदेशी  लोगों  के  साथ  कर  रहे  मैँ  यह  कहूंगा  कि  art  हमको

 झपने  ऊपर  ही  निभंर रह  कर  कार्य  होगा  ।  हमको  दूसरे  देखों  से  साधन  मंगवाने  की  कोई

 जरूरत  नहीं  है  ।  जिन  साधनों की  हमको  आवश्यकता  हैं  वे  हमें  यहीं  पर  ही  पैदा  करने

 होंगे  ।  हम  स्वावलम्बी  होना  चाहते  हँ  वह  हम  अपने  देश  के  प्रकार  ही  पूंजी  उपाधि  करके हो

 सकते हैं  ।

 इनके  दो  तीन  प्रौढ़  भी  लक्ष्य  हमारे  होने  चाहियें  मैं  उनके  बारे  में  थोड़ा  सा  डरना  चाहता

 हूं  ।  हमको  बे  रोजगारी  कम  करने  की  कौर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  वैकलाग

 आफ  झनएम्प्लायमेंट है  ।  मै  यह  कहूंगा  कि  कम  से  कम  डेढ़  करोड़  नौकरियां  wen  नई  पैदा  करनी

 होंगी  तीसरी  योजना  के  आखिर  तक  इसके  पहले  प्रभा  हम  यह  सोचें  कि  हम  बेरोज़गारी  को  खत्म  कर

 सकते  हँ  तों  मैं  समझता  हूं  यह  गलत  यह  हो  नहीं  सकता  है  ।
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 आखिर  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  शिक्षा  का  विस्तार  हो  |  हमारे  विधान  डायरेक्टरी

 प्रिसीपल  (  में  यह  कहा  गया  है  कि  दस  वर्ष  के  ग्रामीण  तक  हम  शिक्षा का  विस्तार  इस

 किस्म  से  इस  ढंग  से  करेंगे  |  मगर  कया  इस  विषय  में  हो  रहा  मैं  यह  पुछना  चाहुंगा  ?

 मे  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  हमारा  शिक्षा  मन्त्रालय  क्या  कर  रहा  है
 ?

 वह  इस  बात  पर  सोचता  ही  नहीं

 मालूम  देता  है  ।  वह  सोचता  ही  नहीं  है  कि  फलां  तक  हम  से  ग्यारह  या  से  चौदह  बरस  तक

 के  बच्चों  को  पूरे  तौर  पर  शिक्षा  दे  सकेगा  |

 अरब  सवाल  पैदा  होता  है  कि  क्या  हम  इन  सब  चीजों  को  कर  क्या  हम  इन  सब  लक्ष्यों  को

 पूरा कर  सकेंगे  ।  इन  लक्ष्यों को  प्राप्त  करने के  बारे  में  जो  पहली  चीज़  मेरे  दिमाग  में  वह

 निर्यात  के  बारे  में  जाति  है  ।  जब  तक  हम  एक्सपो टं  नहीं  करेंगे  काफी  मात्रा  में  नहीं  करेंगे  तब  तक

 हमारे  पास  काफी  विदेशी  विनिमय  नहीं  भराने  वाली  है  ।  इस  वास्ते  निर्यात  के  इन्दर  वृद्धि  होना  लाजिमी

 है  ।  कई  किस्म  की  चीज़ों  का  निर्यात  हो  सकता  है  |  जरगर  कृषि  उत्पादन  के  अन्दर  हम  वृद्धि  करने  में

 सफल  हो  तो  मैँ  यह  कह  सकता  हूं  कि  हम  खाद्यान्नों  भी  निर्यात
 कर

 सकतें

 चाय  का  जो  निर्यात  हम  कर  रहे  हैं  उसके  अन्दर  भी  वृद्धि  हो  सकती  हैं  ।  इस  तरह  से  दूसरी

 के  निर्यात  के  इन्दर  भी  वुद्धि  हो  सकती  हैं  ।  हमारे  यहां  जो  सिमेंट  बन  रहा  उसको  भी  हम  निर्यात  कर

 सकते
 लोहे  कौर  फौलाद  के  जो  कारखाने  तैयार  हो  गये  हैं  गौर  उनके  अन्दर

 जो
 लोहा  फौलाद

 तैयार  उसका  भी  निर्यात  होना  चाहिये  ।  इसी  तरीके  से  जो  उसके  हमको  कमी

 करनी  पड़ेगी  |  प्राया ति ता  चीज़ों  का  उत्पादन  हमें  यहां  ही  करना  होगा  ताकि  उन्हें  विदेशों  से  मंगाने

 की  भ्रावश्यकता  न  पड़े
 ।

 मैँ  तो  यह  भी  कहूंगा  कि  जो  चीजें  कौर  जितनी  चीजें  आयात  की  जा  रही

 हैं  उन  पर  भी  हमको  सख्ती  से  रोक  लगानी  होगी  ।

 खाद्यान्नों के  जो  स्टेट  का  मैं  ने  स्वागत  किया  है  |  मैं  यहां  यह  भी  कहना  चाहता  हुं

 हमें  यहीं  रुकना  नहीं  मगर  हमको  स्टेट  ट्रेडिंग  को  प्रौढ़  रास्तों  के  ले  जाना  स्टेट  ट्रॉंडिग  का

 कदम  उठाना  एक्सपो टं व्यापार  के  ही  नहीं  बल्कि  भ्रन्दरूनी व्यापार  के  भ्रमर भी  ।  हमें  भी

 प्रता  लगना  चाहिये  कि  कौन  से  बड़े  बड़े  एक्सपोर्ट  प्रौढ़  इम्पोर्ट  हाउसेज  हैं  जो  कि  हर  किस्म  का  मुनाफा

 कमाते  हैँ
 ।

 इसका  व्यौरा  तक  हमारे  सामने  नहीं  राया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  जोर

 दे  कि  एक्सपोर्ट  झर  इम्पोर्टेड  हाउसेज  किस  तरीके  से  मुनाफा  उठा  रहे  हैं  ताकि  वह  मनाया  स्टेट  ट्रेडिंग

 के  जरिये  श्राम  जनता  के  काम  में  लाया  जा  सके  |

 एक  दो  चीजें  हैं  जिनके  ऊपर  मैं  ध्यान  कर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 मसलन  जो  हमारी

 रिक्त  जनशक्ति  उसका  क्या  इस्तैमाल हो  ?  मेरा  विचार  है  कि  पूंजी  उपाधि  के  लिये  हमकोपूर्णः

 रूप  से  लाभ  उठाना  चाहिये  पूरी  तरह  पर  जनशक्ति  को  काम  पर  लगाना  चाहिये  ।  कई चीजें हैं

 जेसे  कुएं  बावलियां  नदियों  के  बांध  ste  भी  बहुत  सी  चीजें  हो  सकती  मैं

 कहां  तक  गिनाएं  ?  उनको
 a

 उस  समय  कहूंगा  कि  जब  तक  पंचवर्षय  योजना  के  सम्बन्ध  में

 चाहे  वह  प्लैनिंग  कमीशन  में  हो  या
 र

 कहीं  ।  इसके  ऊपर  हमें  पुरी  तौर  से  ध्यान  देना  चाहिये
 ॥

 साथ  ही  मैं  यह
 भी

 कहूंगा  कि  हमें  प्राप्त  संयमी  भी  होना  चाहिये  हमें  श्रास्टेरिटी को  अपनाना  होगा

 हमारे  यहां  जो  रुपया  जाया  हो  रहा  जो  लीकेजेज  उनको  पकड़ा  जाना  चाहिये
 |

 मैंने  पनी  राय  के  मुताबिक  यह  थोड़ी  सी  बातें  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  बाबत  कहीं  ।  मैं

 यह
 कह  देना  चाहता

 हूं  कि  यदि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  गई  तो  इसम  शक  नहीं  जैसा  किः

 राष्ट्रपति  महोदय  ने  भी  कि  हमारी  एकानमी  स्वार्थी  हो  जायेगी  ।
 सामाजिक  न्याय
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 दावा  किया  हमने  अधिक  समानता  का  बीड़ा  उठाया  देश  की  जनता  से  हमारा  वादा  हैं

 कि  हमने  जो  दावे  किये  हैं  उनको  पुरा  करके  रहेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वादों  की  क्या  कीमत  है
 ?

 श्री  कासलीवाल  :  यह  मालूम  है  भर  सदन  में  रोज  देखत ेहैं  कि  उनकी  बहुत

 बड़ी  कीमत  ह  |

 श्री  वाजपयी  इसमें  हमें  कोई  नहीं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ATI  वादों  की  क्या  कीमत  हूं
 ?

 श्री  वाजपेयी  :  वह  तो  अ्रनमोल है  उसकी  कोई  कीमत  नहीं  है  |

 श्री  कासलीवाल :  जो  कुछ  राष्ट्रपति महोदय  ने  कहा  है  वही मैँ  भी  कहूंगा  कि  हमारी  विकास

 योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिये  सारे  देश  की  जनता  शामिल
 हो

 जाये  ।
 मे

 सबको  प्राप्त  देता
 निमन्त्रण  देता  हूं  कि  वे  राष्ट्र  के  निर्माण  में  हमारा हाथ  देश  की  जनता  की  झा धिक

 उन्नति
 के  लिये  साथ  दें

 ।
 मैं  यहां  पर  उस  महान्‌  कवि

 की
 लाइनों

 की
 याद  दिलाना  चाहता  हूं  जो

 कि

 उन्होंने  वैसे  तो  किसी  ae  समय  के  बारे  में  कही  लेकिन  वे  यहां  पर  भी  ठीक  वे  लाइनें  यह

 ह्

 द  कौन  क्या  हो  गये  हैं  प्रौढ़  कया  होंगे  प्रभी

 श्रापों  विचारें  oars  मिल  कर  यह  समस्यायें  सभी  पपी

 इतना  ही  कह  कर  में  उपरोक्त  प्रस्ताव  सदन  के  सामने  पेदा  करता  हूं  ।

 fat  जोखिम  आल्वा  )  अध्यक्ष  में  आपका  बड़ा  शभ्राभारी  हूं  कि  श्रापनें

 मझे  इस  प्रस्ताव  का  अ्रनमोदन  करने  का  दिया  ।
 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  हमारे

 राष्ट्रपति  मलाया  ate  इंडोनेशिया  का  दौरा  करने  गये  कौर  उन्होंने  वहां  पर  अपनी

 भावनाओं का  प्रसार  किया  ।  हमें  यह  भी  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  उनको  ब्रिटेन

 पश्चिमी  देशों  में  भी  आमंत्रित  किया  गया  हम  उनकी  इन  सभी  पैटर्नों  में  सफलता

 की  कामना करते

 पिछले  वर्ष  में  भारत  में  कुछ  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  जिनमें  एडिनबरा  के  ड्यूक  भी

 ait  हमने  उन्हें  बताया  कि  हम  अतिथियों  का  किस  प्रकार  सम्मान  करते  सरकार  की

 आधिक  नीति  के  बारे  में  श्री कासलीवाल  बहुत  कुछ  कह  चुके  हैं  कौर  मैं  उस  बारे  में  भ्रमित  कुछ

 कहना  नहीं  चाहता  हूं
 ।

 राष्ट्रपति  ने  भूमि  के  बारे  में  किये  जाने  वाले  सुधारों का  जिक्र  किया  मझे  उसकी  बडी

 प्रसन्नता  है  और  इस  नीति  को  सरकार  को  ही  लाग  करना  है  ।  नागपुर  के  कांग्रेस  अधिवेदन में

 दो  बड़े  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  पास  किये  गये  जो  सहकारिता ait  अधिकतम  भूमि  के  बारे  में  थे  ।

 हमें  यदि  art  उद्देश्यों  की  पूर्ति  में  सफलता  प्राप्त  करनी  है  तो  इन  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करना

 ही  होगा ।
 ८  फरवरी के  में  एक  समाचार  है  कि  ईरान  में  सरकार  ने  २३००  गांवों

 की
 भूमि  लेली  है  जिसका  वितरण  किसानों  में  किया  जायेंगी  कौर  सहकारिता  के  झा घार

 पर  खेती  होगी  ।  जब  ईरान  जैसे  सामन्तवादी देश  में  ऐसा  किया जा  सकता  पाकिस्तान
 ए  एएए

 मल का  wast
 में
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 [a  जोखिम

 में  ५००  बीघे  भूमि  की  सीमा  निर्धारित  की  जा  सकती  है  तो  क्या  कारण  है  कि  हमारे

 लोकतंत्रीय  राज्य  में  सहका  रिता  के  आधार  पर  खेती  की  नीति  को  प्रोत्साहन  पदयात्रा

 करते  समय  संसद  सदस्यों  को  अनुभव  हना  है  कि  जिन  गावों  में  भूमि  के  मालिक  ५०  लोग

 हैं  उन  गांवों  के  लोगों  वहां के  लोंगों  की  तुलना  ales  संतोष  जहां  सारे  गांव  का

 एक  ही  व्यक्ति मालिक  है

 वित्तीय  विशेषज्ञ तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  १०,०००  करोड़  रुपये  की  बनाई  गई

 Sto  कामचोर  का  कहना  है  कि  हमारे  देश  में  राष्ट्रीय  के  दस  प्रतिशत  पर  कर  लगा

 है  जबकि  अमरीका  में  २०  से  ३०  प्रतिशत  तथा  लंका  में  ११  प्रतिशत  कर  लिया  जाता

 हमें  प्रौढ़  अघिक  धन  इकट्ठा  करना  होगा  ताकि  गांवों  के  गरीब  लोगों  में  उसका  वितरण

 किया  जा  सके  प्रौढ़  समस्त  समाज  का  स्तर  एक  हो  जाये  झ्र व्यवस्था  की  सर्वदा  संभावना

 रहेगी  ।  इसीलिए  गांवों  में  सहकारिता  के  पर  खेती  करने  की  नीति  को  लागू  करना  नितांत

 आवश्यक है  |  हमने  रूस  के  सामूहिक  फार्मों  कौर  चीन  के  सहकारी  फार्मों  के  बीच  एक  रास्ता

 निकाला है  ।  मैने  रूस  के  सामूहिक  फार्मों  को  देखा  रूस  के  एक  ्  पर  जो  खाना

 खाने  को  मुझे  मिला  वैसा  खाना  मुझे  संसार  के  किसी  भी  स्थान  पर  भी  wa  तक  नहीं  मिला

 भ्र पने  फार्मों  में  उन्होंने
 पय  xe  की  कौर  बहुत  बढ़िया  चीजें  उगा  रखीं  हैं

 चीन  में  गया  नहीं  हूं  परन्तु  १०  १९४५८  के  न्यूयॉर्क  टाइम्स में  चीन
 की  प्रगति

 के  बारे  में  बताया  है  ।  उसमें  दिया  है  कि  एशिया  का  शिकागो  बन  रहा  है  ।

 कनाडा  के  टोरंटो  विश्वविद्यालय  के  shat  डा०  जे०  तुम  विमान  ने  लिखा  है  कि  चीन

 में  धर्म  का  स्थान  कत्तव्य  परायणता  ने  भ्रमित  ले  लिया  है  ।
 ~

 हमें  हिसा  से  दूर  रह  कर  प्रेम

 तथा  झ्रह्सा  के  मार्ग  पर  चल  कर  भूमि  संबंधी  सुधार  करने  हैं
 जिससे

 देश  की  नींव
 ठोस  हो

 जाय े।

 जहां  तक  सरकारी  शौर  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  का  संबंध  मैं  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 फैक्टरी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  जब  हम  उस  फैक्टरी  को  देखने  गये  ये  उस  समय

 प्रबन्ध  निदेशक  नें  हमें  बताया  था  कि  वहां  पर  नौकरशाही  शादी  कुछ  नहीं  है

 कोई  हानि  भी  नहीं  मै  यही  चाहता  हूं  कि  जब  इस  कारखाने  की  इतनी  प्रगति  हुई  है
 तो

 हमें  इस  आदर्श  को  सामने  रख  कर  कारखाने  बनाने  चाहिए

 श्री  मनु भाई शाह  ने  हमें  बताया  था  कि  १९६०-६१  तक  उर्वरक
 इस्पात  we  के  बहुत  से  कारखाने  बना  लिए  जायेंगे  ae  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  इन

 सभी  वस्तु झ्र ों  में  भ्रात्मनि्भर  हो  जायें  ।  मंत्रालय  ने  जो  ज्ञापन  हमें  दिया  है  उसमें  बताया

 गया  है  कि  रूस  तथा  चेकोस्लोवाकिया  की  सरकार  ने  भारी  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  के

 लिए  हमारी  सहायता की  हमें  प्रसन्नता  है  कि  उनकी  सहायता  से  भिलाई ak  रूरकेला

 के  संयंत्रों  की  स्थापना  की  जा  सरकी  है  ।

 विदेश  नीति  के  सम्बन्ध  में  कहते  हुए  मैं  श्री  म्टैवैन न  के  एक  भाषण  की  ध्यान
 दिलाता  हूं  जिसका  उल्लेख  RO- Qo Us  के  छह  टाइम्सਂ  में  किया  गया  उन्होंने

 रूस  के  अपने  दौरे  के  पश्चात  कहा
 कि

 यह  समझना  ठीक  नहीं  है  कि  रूस  की  विमान  व्यवस्था

 चल  नहीं  सकती  |
 चीन  भी  बहुत  बड़ा  भ्रौर  शक्तिशाली  देश  है  जो  दिन  पर  दिन  प्रगति

 कर
 रहा  यह  सोचना  भी  बिल्कुल  गलत  है  कि  सोवियत  की  पद्धति  समाप्त होने  वाली
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 श्री  स्टीफ़ेन्सन  ने  कहा  कि  दुनियां  के  लोगों  का  एक  साथ  रहना  होगा  या  एक  साथ

 खत्म होना  होगा  ।  उन्होंने कहा  कि  एक  देश से  दसर  देश  में  व्यापार  सांस्कृतिक

 आदान-प्रदान  को  प्रोत्साहन  देना  बहुत  जरूरी  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  को

 दस  वर्ष  ga  समझ  लिया  था  ate  तभी  अपनी  इस  विदेश  नीति-को  अपनाया  था  ।

 सूस  में  भारतीयों का  जितना  मान  होता  है  उतना  ale  किसी  भी  देश  में  नहीं  होता  ।

 ऐसा  केवल  इसीलिये  होता  है  क्योंकि  हमारी  नीति  शांति  की  सर्जक  है  युद्ध  को  प्रोत्साहन

 wet  देती

 क्योंकि  हमारी  शान्ति  नीत  इस  सम्बन्ध गोझा  के  बारे  में  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।

 में  भी  एक  दिन  रंग  लगेंगी  ।
 ऐसी  हमारी धारणा  है

 PEEKS  में  मैंने  कहा  था  कि  १९४५७  तक  पाकिस्तान  में  एशिया  का  सबसे  बड़ा  विमान

 बल  बन  जायेगा  ।  हमें  अफ़सोस  है  कि  हमारे  साथ  उनके  सम्बन्ध  अ्रच्द्ध  नहीं रहे रहे  पाकिस्तान

 अपनी  सेनिक  शक्ति  बढ़ाता  जा  रहा  भारत के  विरुद्ध  विष  उगलना  उसकी  नीति

 हुम  तो  अपनी  ae  त  की  नीति  ही  चाहते  पाकिस्तान  को  जो  सैनिक

 सहायता  दे  रहा  उसका  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  यदि  पाकिस्तान ने  युद्ध  का

 सहारा  लिया  तो  मैँ  कह  सकता  हुं  कि  रूस  की  सैनिक  शक्ति  पाकिस्तान  को  एक  दम  नष्ट

 भ्रष्ट कर  देगी  ।  पाकिस्तान  के  लोगों  में  कौर  हमारे  लोगों  में
 घनिष्ठ  सम्बन्ध  रहे  हैं  इसलिये  मैं

 नहीं  चाहता  कि  उनका  कुछ  नुक़सान हो  |  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  भारत  को  पूर्वी

 पाकिस्तान  से  ae  रानी  ऑ्रधिक  मात्रा  में  खरीदने  आरम्भ  कर  देने  चाहिए  जिससे

 उनकी  अर्थिक  दशा  ठीक  हो  जाये  ।  में  समझता  हूं  कि  इसके  बाद  नहरी  पानी  तथा

 अकार के  सभी  विवाद  समाप्त हो  जायेंगे

 कुछ  माननीय  अर्थात  श्री  श्री  श्री  श्री  जाघव  तथा  श्री

 चावन  ने  मैसूर-बम्बई  सीमा  विवाद  का  प्रश्न  उठाया  |  में  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 चुपचाप  नहीं  बैठी  चाहे  सीमा  विवाद  हल  हों  या  न  हो  हमें  वापस  में  एक  दूसरे  का  सिर

 फोड़ने  का  प्रयत्न  नहीं  करना  चाहिए  ।  कोई  भूमि-खंड  इस  राज्य  में  हो  या  उस  राज्य

 इस  के  प्रकट  को  देश  से  प्रतीक  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  .

 नद अध्यक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  जो  माननीय  सदस्य  इस  प्रस्ताव  पर  अपने

 संशोधन  प्रस्तुत  करना  वे  ग्राम  संशोधनों  की  संख्या  सभा-पटल  पर  दे  दें  ।  यदि  वें

 नियमानुकूल हुए  तो  में  उन्हें  प्रस्तुत  मान

 fat  श्री  ao  डांगे  :  मुझे  तो  इस  अभिभाषण  में  जो  चीज़

 सबसे  ज्यादा  खटकी  वह  है  इसकी  उत्साहहीन  भावना |  इसे  सुनने  से  मन  में  कोई  उत्साह

 ही  पैदा  नहीं  होता  ।  लगता  जैसे  टैण्डरों  का  कोई  विज्ञापन  पढ़  रहे  या  कोई  सरकारी

 सूचना  पत्र  उसमें  वर्तमान  भविष्य  की  कोई  झांकी  ही  नहीं  मिलती  ।  पि  खुले  वर्ष

 के  कार्यों  का  कोई  लेखा-जोखा  ही  नहीं  किया  गया  कौर  कहीं  थोड़ा सा  है  तो  उसमें  कई

 महत्वपूर्ण  त्रुटियों  पर  पर्दा  डालने  की  ही  कोशिश  की  गई

 अ्रभिभाषण  में  बड़े  गर्व  से  कहा  गया  है
 कि  राष्ट्रीय  राय  में  वृद्धि हुई  गर्व की

 बात

 भी  लेकिन  यह  भी  बताया  जाना  चाहिये
 कि

 राष्ट्रीय  ae  की  यह  वृद्धि  जनता  के
 =a {  ate  | किस  तबके  की  जेब  में  गई  है

 ?

 यदि  हम
 इसकी

 विवेचना
 करें  त

 कट  हो  जायेगा कि  इस

 अंग्रेजी  में



 १०  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण पर  प्रस्ताव  १३  LENE

 श्री  sro

 वृद्धि  की  राशि  का  अधिकाधिक  भाग  एकाधिकारी  गुजरातियों की  जेबों  में  जां  रहा  है
 ॥:

 मेहनतकश  जनता  को  कोई  भी  लाभ  नहीं  हो  रहा  यदि  इसे  रोका  नहीं  तो  हमारी

 अरे-व्यवस्था बड़े  संकट  में  पड़  जायेगी  इसका  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 पिछले  वर्ष  अभिभाषण  में  देश  की  मूलभूत  कठिनाई  विदेशी  मुद्रा  का  संकट  बताया

 था  ।  जबकि  सही  चीज़  यह  थी  कि  पूंजीवादी दे  छों  में  मन्दी  श्री गई  थी
 ale

 वे  हमें  कुछ

 नितिन  शर्तों  पर  ही  सहायता  देने  को  तैयार  थे  |  दुःख  की  बात  है  कि  अभिभाषण  में  कहा

 गया  है  कि  विदेशी  सहायता  बिना  किसी  राजनीतिक  wa  के  गई  थी  ।  यह  बात  क्यों

 भुला  दी  गई  है
 कि

 विश्व  बैंक  ak  अमरीकी
 मिशन

 ने
 अमरीकी  सहायता के  लिये यह  पह  नी

 शर्त  रखी  थी  कि  उस  सहायता  की  राशि  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  विकास  में  नहीं

 लगाया  जायेगा  ॥  अमरीकी  राशि  निजी  मुनाफे  खोरों  के  मुनाफे  बढ़ाने  के  लिये  ही  प्रयोग

 की  जानी है  ।  यह  राजनीतिक शर्तें  नहीं  तो  र  क्या  है  ?  विश्व  बैंक  हमारे  देश  के

 सम्बन्धों  को  अपने  हिसाब  से  चलाना  चाहता  क्या  यह  राजनीति नहीं  है  ?  वह

 इसीलिये  देश  में हमारे देश  को  रक  पूंजीवादी  की  शआर  ले  चाहता  है  |

 निजी  क्षेत्र  शौर  सरकारी  क्षेत्र  में  महत्व  के  बारे  में  एक  बहस  छिड़  गई  शर  प्रधान

 मंत्री  को  क्षेत्र  की  निन्दा  करनी  पड़ी  थी  ।  अभिभाषण  में  इस  बहस  की

 इदारा भी  नहीं

 क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  स्वयं  ही  इस  समस्या  के  बारे  में  एक

 मत  रहीं है  ?
 अभिभाषण  में  केवल  कुछ  बने-बनाये  वाक्य  ही  दोहराये  गये  यह  नहीं

 बताया  गया  कि  भविष्य  में  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  किस  दिशा  में  प्रगति  करेगी  ?  सरकारी  क्षेत्र  पर

 अधिक  जोर  दिया  जायेगा  या  निजी क्षेत्र पर  ?  अभिभाषण  में  इसका  इशारा  भी  नहीं  मिलता  कि

 सरकारी  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जायेंगी  ।  इसमें  कांग्रेस  दल  के  नागपुर  अधिवेशन  के  संकल्प  की

 गंज  भी  नहीं  सुनाई  देती

 क्या  उस  नीति  पर  feat  जायेगा  ?  संदेह  इसलिये  होता  है  कि  माननीय

 वाणिज्य  मंत्री  ने  ont  कुछ  दिन  पहले  इंजीनियरिंग  कौर  मशीनी  ated  जैसे  महत्वपूर्ण

 उद्योगों  के  लिये  भी  निजी  क्षेत्र  को  दावत  दी  है  ।  यदि  ऐसा  ear  तो  हमारी  भ्रम-व्यवस्था

 बड़े  संकट  में  पड़  जायेंगी

 इन  दोनों  क्षेत्रों  का  परस्पर  टकराव  काफी  गम्भीर  बन  गया  है  ।  सरकार  पहली

 बाजी  तो  हार  ही  चुकी  है
 ।

 सरकार  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  की  दृष्टि  से  मिट्टी
 के

 तेल  के  भ्रायात  में  पांच  प्रतिशत  कठौती  करना  चाहती  लेकिन  सभी  तेल  समवायों ~
 +

 उसका  विरोध  करके
 a

 जनता  को  सरकार  के  खिलाफ  उभार  सरकार  को

 पीछे  हटने  पर  मजबूर  कर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  निजी  क्षेत्र  के  विदेशी  एकाधिकारियों

 ने  सरकार  पर  विजय  प्राप्त  कर  ली  है
 ।

 फिर  भी  कुछ  माननीय  सदस्य  ऐसे  भी  हैं  जो

 तेल  के  प्र वसर घान  का  सारा  कार्य  निजी  क्षेत्र  को  ही  सौंप  देने  की  वकालत  करते  हैं  ।  वे

 इस  देश  की  sages  wie  इस  देश  के  दुश्मन  हैं  ।

 इन  दोनों  क्षेत्रों  के  इस  संघर्ष  हमारे  देश  के  निजी  क्षेत्र  को  भ्रमरी का

 इंग्लैण्ड  के  निजी  पूंजीपतियों  की  सहायता  मिल  रही  है  ।  यदि  यह  चलता  निजी  क्षेत्र

 इसी  तरह  सरकार  को  पीछे  हटने  पर  विवश  करता  रहा  तो  हम  कभी  भी  वे  उद्योग  खड़ें
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 अभी  हाल  में  अमरीका  ने  हमारे  देना  को  सात  करोड़  के  मूल्य  के  कुछ  पुराने

 मालिनी  का  उपहार  दिया  था  |  उसका  क्या  पड़ा  हू
 ?

 रेलवे  मंत्रालय

 अब  उन्हीं  मालिनी  शभ्रौजारों  को  उपयोग  में  ला  रहा  हे  हमारा  हिन्दुस्तान  मदीन

 र्ल्स  का  मांग कम  होने  के  श्री  कम  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  ऐसे  ही

 उपहार  मिलते  तो  वह  बन्द  भी  कर  दिया  जायेगा  ।

 अमरीका इस  तरह  हमारे  देश  के  उन्हीं  उद्योगों को  चोट  पहुंचा  रहा ह  जो  हम

 द्वितीय  योजना  में  खड़े  करना  चाह  रहे  हैं  ।  फिर  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  |... निक  होगा
 ?

 हमें  ऐसे  उपहार  नहीं  लेने  चाहिये  जिनसे  हमारे  बुनियादी  उद्योगों  के  विकास  में  बाधा

 पड़ती हो  ।

 उदाहरण के  wa  हमें  प्राविधियों  के  पेशेन्ट  के  लिये  रायल्टी  प्रदा  करनी  पड़ेगी  |

 इस  पर  भी  एक  माननीय  मंत्री  चाहते  हैं  कि  कोई  झ्र मरी की  फर्म  हमारे यहां

 निर्माण की  फैक्टरी  लगा  चाहे  हमें  उसके  पैकेटों  के  लिये  रायल्टी  ही  क्यों  न  देनी  पड़ी  ।

 हम  रूस  का  प्रस्ताव  कयों  नहीं  मानते  जो  हमारे  यहां  बिना  किसी  रायल्टी  की  शर्तें  के  arta

 निर्माण  की  फैक्टरी  खड़ी  करने  को  तैयार  ह
 ?

 हमारे  कुछ  समाजवाद की  दुहाई

 देते  विदेशी  एकाधिकारियों  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  ।  यह  तोड़-फोड़  की  नीति

 बन्द  की  जानी  चाहिये

 अब  खाद्यान्नों  उनके  मूल्यों  का  प्रश्न  लीजिये  |  हम  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के

 अ्रारम्भकाल  से  ही  कहते  BT  रहे  हैं  कि  देश  की  जनता
 भूमि-सीमा  निर्धारण

 चाहती  हैं  ।  सरकार  ने  द्वितीय  योजना  में  भी  इसे  नहीं  माना  ।  उसका  ae  था  कि

 इस  wet  पर  गृह-बद्ध  तक  छिड़  सकता  है  ।  लेकिन  wa  कांग्रेस  दल  ने  स्वयं  ही  उसके  लिये

 संकल्प  पारित  किया  हैं  ।  लेकिन  इस  शझ्रभिभाषण  में  उसका  जिक्र  भी  नहीं  है  ।

 अभिभाषण में  शब्द  को  स्पष्ट  रखा  हैं  ।  भूमि-सीमा  निर्धारण

 के  बारे  में  कुछ  कहा  ही  नहीं  गया
 ।

 माननीय  मंत्रिगण  स्वयं  इसके  बारे  में  एकमत  नहीं
 इसीलिये  उसे  wee  भाषा  में  रखा  गया  है  ।  भारत  सरकार  को  भूमि-सीमा  के  बारे  में

 शीघ्र  ही  कोई  fro  करना  चाहिये  ।  खाद्य-स्थिति  में  तब  तक  कोई  सुधार  नहीं  हो  सकता

 जब  तक  किसानों  को  भ-स्वामियों  are  पूंजीपतियों  के  शोषण  से  मुक्त  नहीं  किया  जाता

 लेकिन  यहां  तो  हालत  ही  झ्रजीब  ह  :  कांग्रेस  संगठन  एक  बात  कहता  है  कौर  कांग्रेसी  मंत्री

 उसकी  काट  करते  रहते  हैं  |

 लेकिन  ऐसे  काट  करने  वाले  लोग  ही  राज्यों  कौर  केद्र  में  बहुमत  बनाये

 हुए
 है  ।

 श्राप  संकल्प  जो  पारित  करते  रहिए  |  प्रधान  मंत्री चाहे

 पर  मंत्रिगण  उसकी  कार्यान्विति  में  उसे  wana  बना  देतें  हैं  ।  इसीलिये  हमारा  देश

 शर  हमारी  योजनायें  रसातल  की  कौर  जा  रही  |  अभिभाषण में  इसका  कोई  भी

 उल्लेख  नहीं

 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  थोक  व्यापार  के  क्षेत्र  में  भी  मखौल  किया  जा  रहा

 पता  नहीं  सरकार  उसे  अपने  हाथ  में  लेने  से  क्यों  हिचकती  है  ।  स्पष्ट  सी  चीज  है  कि

 किसानों  से  खाद्यान्न  खरीदने  का  काम  बहुत  बड़े-बड़े  व्यापारी  नहीं  बल्कि  उनके

 मुनीम  लोग  ही  करते  जिन्हें  ५०,  ६०  या  ज्यादा से  ज्यादा  १००  रुपये  तनख्वाह मिलती
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 श्र  to

 हू  ।  सीधी  सी  बात  है  कि  सरकार  उन  मुनीमों  को  सरकारी  नौकरी  में  ले  लें  ak  वे

 सरकार  के  लिये  खाद्यान्न  खरीदने  लगें  ।  बड़े-बड़े  व्यापारी  तो  केवल  सट्टा  करते  हैं  ।

 कपास  के  क्षेत्र  में  arte  wie  रैलीस  निजी  समवाय  काफी  बड़ा  व्यापार  करते

 थे  ।  उनकी  से  भी  सारी  खरीद  उनके  मध्यवर्गीय  एजेन्ट  ही  किया  करते  थे  ।  बड़े-बड़े

 लोग  तो  केवल  बैंकों  के  ५  लेखों  शर  ऋणों  से  ही  मतलब  रखते  हैं  ।  सरकार  बैंको  के

 ऋणों  प्रौर  खाद्यान्नों  के  स्टोरों  को  ७  हाथ  में  ले  सकती  है  ।  सरकार  उन  सभी  एजेन्टों

 को  नौकरी  में  रख  सकती  है  ।  इस  तरह  सारे  थोक  व्यापार  को  सरकार  प्यार  हाथ

 में  ले  सकती  है  ।  सभी  मुनीमों  ate  एजेन्टों  को  नौकरी  मिल  ही  जायेगी  ।  फिर  गृह-युद्ध

 की  धमकी  कौन  देगा
 ?

 कुछ  मुट्ठी  भर  स्टोरीज़
 ?

 यदि  सरकार  इन  मुट्ठी  भर  सटोरियों

 को  ठीक  नहीं  कर  तो  जनता  कर  लेकिन  सरकार  इस  संबंध  में  कुछ  भी  नहीं

 कर  रही

 अभिभाषण  में  इस  बात  पर  बड़ा  सन्तोष  प्रकट  किया  गया  है  कि  मजदूरों  ने  अनुशासन

 की  सभी  बातों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  लेकिन  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  भी

 चिन्ता  नहीं  है  कि  बड़े-बड़े  उद्योगपति  अनुशासन  भंग  कर  रहे  हैं
 ।.

 क्या  सभा  जानती  है  कि

 हमें  पिछले  साल  इस्पात  की  कमी  के  कारण  चार  लाख  टन  इस्पात  का  प्राया  करना  पड़ा

 लेकिन  पिछले  ही  साल  बिनपुर  में  दो  पटि्टयां  बन्द  कर  दी  गई  जो  जीन  लाख  टन

 इस्पात  तैयार  करती थीं  ।  भट्टियों  को  बन्द  करने  का  कारण  यह  बताया  गया  था  कि  कारखाने

 में  एक  दूसरी  ate  भी  नवीनतम  ढंग  की  भट्टी  लगाई  जाने  वाली  थी  ।  उससे  सात  सौ

 मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  योजना  को  यह  बात  मालूम  हो  नहीं  हालांकि  we

 सभी  मंत्रालय  जानते  हैं  ।  क्या  इसी  को  योजनीकरण  कहते  हैं
 ?

 मजदूर  a  के  साथ  ऐसा

 ही  भौंडा  बर्ताव  किया  जा  रहा  हैं  ।  सभी  श्रायोग--वेतन  सुती  वस्त्र  चीनी

 mat  इत्यादि--सभी कानों  में  तेल  डाले  बैठे  हें  ।  मजदूरों  की  शिकायतों  कौर  उनकी  मांगों

 पर  कोई  ध्यान  ही  नहीं  देता  ।

 इसी  तरह  गंगा  बांध  योजना  हम  सबके  लिये  बड़े  गर्व  की  चीज  हैं  ।  लेकिन  उसका

 नतीजा  क्या  बांध  के  निर्माण  में  लगे  हजारों  मजदूर  wa  बेरोजगार  घूम  रहे  हैं  ।

 उनकी  जीविका  का  कोई  साधन  ही  नहीं  रह  गया  है  ।  कोई  भी  मंत्री  उनकी  परवाह  नहीं

 करता  ।  उनको यह  श्राइवासन  भी  नहीं  दिया  जाता  कि  बरौनी  परिष्करिणी के  निर्माण

 के
 लिये  उनको  काम  पर  रख  लिया  जायेगा  ।  तब  ऐसी  हालत  मजदूर  ग  में

 इन
 परियोजनाश्रों  के  लिये  कोई  भी  उत्साह  कैसे  पैदा  हो  सकता  है

 ?

 इसी  तरह  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  से  प्राप्त  करोड़ों  रुपया  राष्ट्रीय  योजना  में
 लगाया

 जा  रहा  पर  मजदूरों  के  लिये  अस्पताल  नहीं  बनवाये  जाते  ।  तब  फिर  मजदूर
 wt

 इस  योजना  के  लिये  quar  पेट  क्यों  कटवायें  ?  हमारी  सारी  विकास  योजनाओं  में  ऐसी
 ही  अराजकता फैली  हुई  है

 मजदूरों  ने  मांग  की  थी  कि  उच्चतम  न्यायालय  को  मालिकों  के  कहने  मजदूरों

 की  मांगें  ठुकराने  से  रोका  जाये  ।  इस  सिलसिले  में  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  है
 ।

 भिनाय  महोदय  क्या  उच्चतम  न्यायालय  को  अनुदेश  जारी  कर  दिये  जायें
 ?

 मूल  अंग्रेंजी  में
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 श्री प्र्०  डांगे  :  सुझाव यह  था  fe  औद्योगिक विधियों  को  इस  प्रकार
 का

 रूप  दिया  जायें  कि  ऐसे  मामलों  की  aia  उच्चतम  न्यायालय  में  ने  हो  सके
 ।

 मजदूरों  की  तनखाहें  इतनी  कम  फिर  भी  एक  ऐसी  योजना  थोपी  जा  रही  है

 जिस  पर  हमें  करोड़ों  खर्च  तो  करने  लेकिन  जिससे  हमें  रत्ती  भर  भी  लाभ  नहीं  होगा ।

 यह  बड़ी  खतरनाक  नीति  है  ।  कुछ  उद्योगों  में  घाटा  उठाकर  भी  निर्यात  करने  की  छट

 जा  रही  भर  उस  घाटे  को  सरकार  श्रपने  कोष  से  पुरा  करेगी  ।  चीनी  उद्योग  श्र

 सुती  वस्त्र  उद्योग  को  ऐसी  ही  ge  दी  जा  रही  है
 ।

 इस  तरह  सरकार  की
 सारी  नीति

 निजी  मुनाफेखोरों  को  लाभ  पहुंचाने  किसान  मजदूरों  को  हानि  पहुंचाने  की  है
 ।  इस

 नीति  को  ठीक  किया  जाना  चाहिये  ।

 इसी  तरह  सरकार  बम्बई  के  दोभाषी  राज्य  से  सम्बन्धित  wer  पर  भी  गुजरात  कौर

 महाराष्ट्र  की  जनता  की  मांग  अनसुनी  कर  रही  है  ।  लेकिन  जनता  कमर  कसे  हुए  है  झर

 यदि  उसकी  मांग  नहीं  मानी  जायेगी  तो  वह  शान्तिपूर्ण  ak  लेकिन

 प्रभावशाली  ढंग  से  संघर्ष  जारी  रखेंगी  ।  साथ  ही  सामानों  का  wet  भी  सुलझाया

 जाना  चाहियें
 ।

 तराशा  है  क स  इस  सत्र  में  इन  दोनों  ही  seat  पर  विचार  करेगी
 ॥

 साथ  हमें  संवादों  के  प्रति  भी  यह  सतकंता  रखनी  चाहिये  fe  ः  ak

 ईमानदार  लोग  आगे  और  सक्षम  बेइमान  कर्मचारियों  की  छंटनी  होती  चले
 ॥

 सरकार  अभी  इसके  प्रति  सके  नहीं  है  ।

 इसी  सिलसिले  में  श्री  एम०  प्रो ०  मथाई  का  मामला  सामने  भ्राता  है  ।  यहां  मैं  सभा के

 विशेषाधिकार  से  सम्बन्धित  उसका  पहलू  नहीं  ले  रहा  हूं  ।

 मैं  यह  पूछता हूं  कि  भ्रम रिकी  सेवाओं का  वह  med  प्रधान  मंत्री  के सचिवालय  में  सीधा

 इतने  बड़े पद  पर  कसे  पहुंच  गया
 ?  क्या  सरकार  ने  उसके  पहले  जीवन  के  बारे  में  कोई

 भी  जांच-पड़ताल  नहीं  कराई  थी  ?  इसका  सारा  दोष  गृह-कार्य  मंत्रालय को  जिसने  इस

 मामले  में  १९४८  से  ही  सर्व  सतकंता  नहीं  रखी  ।  यह  काम  गृह-कार्य  मंत्रालय  का  ही  था

 प्रधान  मंत्री  का  नही ं।  प्रधान  मंत्री  ने  तो  इस  मामले  में  बड़ी  साफ़गोई  से  काम  लिया

 है ं|

 रेलवे  मंत्रालय  a  गृह-कार्य  मंत्रालय  सिर्फ॑  साधारण  मज़दूरों

 चारियों  के  लिये ही  बड़े  सख्त  बनें  रहते हैं  ।

 लेकिन
 जब  कोई  सरकारी  अधिकारी  किसी  बड़े  महत्वपूर्ण  पद  qs  पहुंच जाता

 तो

 उसकी  कार्यवाहियों  पर  कोई  भी  नज़र  नहीं  रखी  जाती  ।  उस  साठ  गांठ  में  मंत्री  लोग  भी

 शामिल  होने  लगते हँ  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  को  सिफ  देश  के  प्रजा  ak  यहां  तक  फि

 उनसे  मिलने  वाले  कांग्रेस  मैनों  की  ही  परवाह  रहती  है  ?
 लेकिन  गृह-कार्य  मंत्रालय  उस

 समय  कहां  सो  रहा  जब  अमरीकी  रेडक्रास  संस्था  में  काम  करने  वाला  यह  श्रादमी  इतने

 महत्वपूर्ण  पद  पर  चुपके से  पहुंच ?

 क्यों  नहीं  की  ?
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 श्री०  ०

 किसी ने  भी  यह  सतकंता  नहीं  रखी  कि  श्री  एम०  को  मथाई के  पास  ६  लाख  रुपये  कहां

 से  a  ।  उन्हें  तो  सिर्फ  छोटे-मोटे  क्लर्कों के  पीछे  पड़ने  की  लगी  रहती  है  ?

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  श्री  मथाई  पंडित  नेहरू  की  राजनीतिक  नीतियों  को  भी  प्रभावित

 कर  सकते थे  |  लेकिन  श्री  मथाई के  बहरी  सम्बन्ध  तो  इतने  खतरनाक थे  |

 इसीलिये  मैँ  ज़ोर दे  कर  कहता  हूं  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  सेवाओं के  मामलों  c

 चाहिये  |  अच्छे  को  art  बढ़ाना  चाहिये

 श्री  याज्ञिक  )  ag  बड़े  mead  ai  खेद  का  विषय  है  कि  राष्ट्रपति के
 ह र

 अभिभाषण  में  कि  द्विभाषी  बम्बई  राज्य  में  गुजरात  में  गत
 अगस्त

 में  घटनायें हुई  उंसका  कोई
 उल्लेख  नहीं  किया गया  है  ।  शहरी  गुजरात के  लोगों  के  प्राप्त  १९५६  के  घाव  भरे  नहीं थे  कि

 वहां  एक  atk  देना  हो  गयी  ae  महा  गुजरात  प्राप्त  करने  के  लिये  पांच  युवकों
 को  डरपना

 बलिदान देना  पड़ा  हमें  इस  बात  का  बड़ा  दुःख है  हम  इस  बात  को  भूल  नहीं
 सकते

 कि  प्रधान  जैसे  व्यक्ति ने  महा  गुजरात  जनता  परिषद्‌  पर  तानाशाही  प्रवृत्तियों का
 आरोप  लगाया

 जैसा  कि  आपको  पता  है  कि  विवाद  १९४५६  के  जाहिदों  का  स्मारक  बनाने  के  बारे  में
 ह्म ८  १९५८  को जो  जलूस  हमने  निकाला  वह  एक  शांति  पूर्ण

 wea
 था  ।

 जिस  जगह  स्मारक  स्थापित  करना  चाहते थे  वह  नागरिकों की  जगह  थी  ।  मेयर ने  उस  जगह

 स्मारक  स्थापित  करने  से  इन्कार  कर  दिया  कौर  ऐसा  करने से  उसने  निगम  से  कोई  ध

 खेर  हम  लोगों  को  तो  वहां  बनाना  ही  था  ।  मैंने  मुख्य  मंत्री को  इस
 बारे

 में
 लिखा

 भी  था  कि  वह  हस्तक्षेप न  करें  कौर  हमें  नगर  निगम  की  जगह  में  स्मारक  बनाने

 हमें  प्रभी  तक  उस  पत्र  का  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा  है
 |

 महोदय  पीठासीन

 यहां  गुजरात  परिषद  के सदस्य  अहमदाबाद  गोली  दुर्घटना  में  मरे  शहीदों  का  स्मारक  बनाने  की

 ही  मांग
 कर  रहेगे  ।  यह  शहीद  महा  गुजरात  एक  भाषी  राज्य  की  प्राप्ति  के  शांतिपूर्ण  सत्याग्रह

 कर  रहे  जब  कि  गोली  का  शिकार हो  गये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच

 हो  रही  है  कौर  मामला  के  समक्ष  है  ?

 याज्ञिक  :  गोली  चलाने  की  जिम्मेदारी  किस पर  इस  मामले  पर  जांच  हो  रही

 परन्तु  मैं  उस  पर  कुछ  नहीं  कह  रहा  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदयः  उस  अवस्था  में जब  कि  मामले पर  जांच  हो  रही  उस  पर

 हमारा  यहां  पर  चर्चा  करना  उचित  नहीं  ।

 श्री  नाथवानी  इसकी  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश श्री  कोटला  जांच
 कर

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  जांच हो  रही  माननीय  सदस्य  कौर  उनके

 मित्रों  ने
 स्वयं  उसकी मांग  की  थी  ।.

 ८
 अगस्त  ate  इसके  बाद  जो  कुछ  हुमा  इसकी

 जांच

 अंग्रेजी  में
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 की  जानी  जांच  के  अन्तर्गत ८  भ्रमित कौर  इसके  बाद  होने  वाली  सभी  घटनाएं  जांच

 के  क्षेत्र  में  प्रा  जाती  यह  जांच  उच्च  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  कर  रहे  ह्  जांच
 का

 चल  रहा  है  शौर  माननीय  सदस्य के  कुछ  श्रव्य  लोगो ंके  वकील  द्वारा उस  दिन
 की

 ही  के  सम्बन्ध  में  कई  एक  wet  पूछे  गये  हैं  ।  इसका  सम्बन्ध  उस  सारी  कालावधि

 से  ही  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :.  मंत्री  महोदय  ने  झ्र भी  बताया  है  कि  माननीय  सदस्य  के  वकील

 म  माननीय  सदस्य इस
 विषय  में  कई  प्रश्न  पूछते  रहे  हैं  ।

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  way  इस  मामले  का  उल्लेख  न  करें  ।  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिये  भविष्य

 में  कई  हमें  मिलते  रहेंगे  |

 att  यायिक  ११,  १२  कौर  १३  Wed  की  घटनाओं के  गुजरात के  लोगों  में

 कुछ  निराशा  कौर  भ्रांति  उत्पन्न  हो  गयी  ।  हम  शांति  भी  रखना  चाहते  थे  जाहिदों  का

 स्मारक  बनाने  का  अपना  संघर्ष  भी  जारी  रखना  चाहते  थे  हमने  जिलाधीश को  सुचित

 करके
 १७

 ----- - -  को  श्रपना  सत्याग्रह  श्रारमंभ  किया
 |  यह  सत्याग्रह  पिछले  ६  महीने  से

 पूर्ण ढंग  से  चल  रहा है  |  हालांकि  हमें  उकसाने  वाली  बहुत  कुछ  घटनायें घटीं  ।  इस  सत्याग्रह

 उद्देश्य  शहीदों
 का

 स्मारक  बनाना  ही  नहीं  बल्कि  इस  का  एक  उद्देश्य  यह  भी  था  कि
 इस से  सम्बद्ध  सभी  पक्षों  हम  wad  विचार  का  बना  सकें  ।  परन्तु  हैदराबाद

 म

 एक  द्वारा  प्रधान  मंत्री  ने  हमारी  भावनाओं  पर  चोट  की  उन्होंने हम  पर
 aa  प्रवृत्तियों का  आरोप  जो  अरब  जांच का  विषय है  ।  उन्होंने  यह  कह  कर  एक

 aire  अघात  किया  कि  बम्बई  राज्य  का  भ्रमण  कुछ  यह  है  कि  मराठी  भाषाभाषियों  का  गुजराती

 भाषा  भाषियों  पर  प्रभुत्व  रहेगा  ।  कईयों  का  विचार  है  कि  यह  बात  प्रधान  मंत्री  ने  महाराष्ट्र

 को  प्रसन्न  करने  के  लिये  कही  थी  हमें  यह  सुन  कर  बहुत  ही  दुःख  हुमा है  ।
 चल

 उन्होंने मराठी  भाषा  की  भी  बहुत  प्रशंसा की  |  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  प्रधान

 मंत्री ने  महाराष्ट्रियों  को  खश  करने  के  लिये  ऐसा  करना  क्यों  ठीक  समझा

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हूं  कि  प्रधान  मंत्री

 ने  क्या  कहा  था  ।  उन्होंने  fam यह  कहा  कि  बम्बई  राज्य  में  महाराष्ट्र  वालों  का

 बहुमत  उन्हें  तो  कोई  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  ।  उन्होंने  प्रभाव  होने की  कोई

 बात  नहीं कही  प्रधान  मंत्री  ने  यह  बात  हमेशा  कही  है  कि  हमारे देश  की  सभी  भाषा

 राष्ट्र  भाषायें  ए श  उनका  समान  महत्व  उन्होंने इस  मामले  में  कभी  भेद-भाव नहीं  किया  ।

 झर  उस  भाषण  में  उन्होंने  मराठी  भाषा  के  कोई  गण  गान  नहीं  किये  हैं  ।

 श्री  याज्ञिक  :  उनके  भाषण  ने  हमारी  भावनाओं  पर  चोट  की  है  कौर  हमने  बड़ौदा  में

 उस  भाषण से प्रधान  मंत्री  की  सभा  के  साथ  ही  एक  सभा  करके  रोष  को  प्रकट  किया  था

 हमें  काफी  परेशानी  हुई  है  प्रौढ़  इससे  किसी  को  कोई  लाभ  नहीं  हुमा  ।  हमारी  स्पष्ट  मांग है  कि

 महाराष्ट्र we  महा गुजरात  एक  भाषी  राज्यों  का  निर्माण  किया  जाये  ।  बम्बई  कांग्रेस

 कमेटी
 के  प्रधान  ने  भी  यही  मत  प्रकट  किया  हमारे  साथ  जो  हुआ  है  उसे  दूर

 किया  जाना  चाहिये  ,  ताकि  स्थिति  सामान्य रूप  में  सके  |  यदि  महागज रात  की  स्थापना

 हो  तो  हम  सरकारी  योजना  att  aaa  विभिन्न  परियोजनाओं  के  मामले  में  पुरा  सहयोग

 जो  कि  सारे  भारत के  भविष्य की  एक  मात्र  भ्राता  है  ।
 oeਂ

 अंग्रेजी में
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 श्री  गोरे  (qi)  राज  इस  लोक-सभा के  तीसरी बार  राष्ट्रपति

 के  प्र भि भाषण पर  चर्चा  कर  रहे  मैंने  जितनी  बार  ग्र भि भाषण को  मुझे  हमेशा  कुछ  निराशा

 सा  ही  हुई  है  ।  हमारे  राष्ट्रपति  को  केवल  अपने  मंत्रिमंडल के  कारनामों पर  ही  प्रकाश  .  नहीं

 डालना  चाहिये  प्रत्यक्ष  सामूहिक  तौर  पर  राष्ट्र  की  ्  a  भावनाओं  को  भी

 भाषण  में  संचित  स्थान  देना  चाहिये  हम  समझते  हें  कि  प्र मि भाषण  में  अपनी  महत्वाकांक्षों के

 साथ-साथ  अपनी  सफलताओं  के  साथ  wad  कमियों  का  भी  उल्लेख

 होना  चाहिये  साथ  ही  उसमें  यह  भी  बताना  चाहिये  कि  देश  में  कहां  भ्र सन्तोष पाया  जाता

 है  ait  किन  कारणों से  |  परन्तु  वर्तमान  अभिभाषण  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  प्र  इस

 इष्टि  से  राष्ट्रपति  द्वारा  arm  तक  दिये  तीनों  ग्र भि भाषणों  में  कमियां  रही

 देवा  के  प्रमुख  भागों  में  खाद्य  की  कमी  है  परन्तु  हमारी  सरकार  उससे  प्रति  रहने  में  ही  प्रा नन्द

 का  मनुष्य  कर  रही  बम्बई और  केरल  में  ही  उत्तर  पं  जाब  प्रौढ़  बिहार  में  भी  लोग

 खाद्य  की  कमी  के  लिए  चिल्ला  रहे  हैं  ।  परन्तु  हमारे  खाद्य  मंत्री  आत्म-संतोष  की  भावना  लिये  विकट

 हुए  लेकिन  उनकी  इ  स
 भावना  से  हमारी  स्थिति  में  सुघार  नहीं  हो  सकता

 |  क्या  भविष्य में  इस

 आधार  पर  किसी  झ्राद्या  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  हमारे  यहां  हर  चीज़  के  दाम  बढ़ते हैं  ।

 जब  हम  बम्बई  oie  नगरों  में  मिट्टी  के  तेल  के  लिये  लम्बी  लाइनें  लगी  देखते  ह  तो  हम  सोचा  हैं

 कि  हमारी  हालत  बड़ी  खराब  है  ।  यदि हम  वास्तविक स्थिति  को  नहीं  यदि  हम  कृषि-क्षेत्र में

 प्रगति नहीं  करेंग  र  यदि  इस  प्रकार  कीमतें  बढ़ती  जायेंगी  तो  न  केवल  द्वितीय  योजना  के  शेफ

 काल  की  प्रत्युत्  तीसरी  योजना  की  स्थिति  भी  बड़ी  शोचनीय  हो  जायगी  ।

 art  vara  यह  है  कि  हम  सिचाई  क्षमता  का  पूर्णरूप  में  प्रयोग  नहीं  कर  जो  भूमि

 व्यर्थ  बिना  सिचाई  के  पड़ी  है  उसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  ।  पश्चिमी  कौर  मध्य  रेलवे  के

 पास  सेकड़ों  एकड़  भूमि  बिना  सिचाई के  पड़ी  है  ।  राजस्थान  में  लाखों  एकड़  भूमि  ऐसी  है  जहां

 नंगली  वक्षों  को  काट  कर  उसे  खेती  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  प्रौर  वहां  तीन  मन  प्रति  एकड़  के  हिसाब

 से  खाद्यान्न  पैदा  किया  जा  सकता  परन्तु  इस  दिशा  में  किया  कुछ  भी  नहीं  जा  हा ।

 तीसरी  योजना  के  लिये  बहुत  शोर  किया  जाता  है  ।  श्री  कासलीवाल तथा  भी  aware

 आल्वा  ने  अपन  भाषणों  में  इस  पर  बहुत  कुछ  कहा  |  लेकिन  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  तीसरी

 योजना  के  बारे  में  शायद  एक  पैरा  भी  नहीं  न  ही  उसमें  खाद्य-स्थिति  बढ़ते  हुए  मूल्यों  का  जिक्र

 है  ।
 आप  ही  विचार  कर  यह  बतायें  कि  यदि  इस  प्रकार  कीमतें  बढ़ती  गयीं  प्रौढ़  खाद्यान्नों  की

 कमी  चलती  रही  तो  क्या  योजना  सफल  हो  सकेगी  |  जनता  के  उत्साह  की  बात  छोड़

 स्वयं  सरकारी  कर्मचारियों
 में

 प्रसन् तोष  बढ़  रहा  है  प्रौढ़  दूसरे  वेतन  आयोग
 की  की

 जा  चुकी

 बात  यह  है
 कि

 लोग  यह  aaa  करते  हैं  कि  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  कारण  गुजारा  नहीं  हो  रहा
 ग्रोवर

 गुजारा
 न

 होने  के  कारण  ही  पक्षपात  कौर  भ्रष्  चार का  जन्म  होता है  ।  २०  महीन  व्यतीत

 हो
 गय  हूं  प्र  वतन  आयोग  art  विचार  ही  कर  रहा  है

 ।
 यही  कारण  है

 कि
 दूसरे

 वेतन  भ्रायोग

 की  माहो रही  है  ।  मैं  कहता हं  कि  हमेशा  यथा  को समझ  थोड़ा  ५ संवत  होना

 at
 शीघ्र  ही  समुचित  करना  चाहिए ।  निर्णय  उसे  कार्यान्वित करने  में  भी  देरी

 नहीं  करती
 चाहिए  ।

 य य  eee

 मल ५  wast  में



 भ  १७ २४  १८८०  राष्ट्रपति के  प्र भि भाषण  पर  प्रस्ताव

 इसके  भ्र ति रिक्त देश  में  ate  भी  विभिन्न  कारणों  से  असन्तोष  परन्तु  मैं  उन  पर  अधिक

 कहना  नहीं  चाहता  |  में  काश्मीर
 की

 प्रो  सदन  का  ध्यान  श्रीकृष्ण  करवाना  चाहता  हूं  |

 काश्मीर के  लिए  काफी  बलिदान किया  है  कौर कर  रहे  हमें  उसी  प्रकार  के  लोकतंत्रीय सरकार

 का  वहां  निर्माण  करना  है  जैसी  कि  हमारी  सरकार  यहां  है  ।  काश्मीर  के  लोग  यह  मांग  कर  रहे

 हैं  कि  हमारे  चुनाव  आयोग का  वहां  भी  प्राधिकार  होना  चाहिए  शौर  काश्मीर  को  भी  उच्चतम

 न्यायालय  क्षेत्राधिकार  के  अर्न्तगत  लाया  जाना  चाहिए  |  वहां  से  जो  संसद  के  सदस्य  संसद  में

 जाते  उनका  चुनाव  होना  चाहिए  ।  हमें इस  दिशा  में  स  वेत  होना  चाहिए  कौर  शीघ्र से  बीघा

 उचित  कायंवाही  करनी  चाहिए  ।

 महाराष्ट्र  कौर  कर्नाटक  की  सदस्यों  को  मेँ  एक  महाराष्ट्री  के  नाते  बल्कि

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  देखता  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  हम  जितनी  इसमें  देर  कर  रहे  हैं  उतने  ही  ये

 मामले  उलझते  जा  रहे  यदि  हम  इन  मामलों  को  सुलझा  लें  तो  देना  की  एक  प्रमुख  समस्या  हल  हो

 हम ५  लाख  लोगों  भावनाओ ं&  खेल  नहीं  सकते  मसूर

 महाराष्ट्र  के  सीमा  विवादों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  पाटनकर  फ़ार्मूला  सत्य  राज्यों  के

 लिए  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकता  है  तो  यहां  उसकी  उपयोगिता  का  लाभ  क्यों  नहीं  उठाया  जाता  ।

 गोया  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं  |  गत  दो  बार  से  ऐसा

 हुआ  शायद  सरकार  इस  दिशा  में  कोई  नीति  निर्धारित  नहीं  कर  सकी है  |  लगता है  हमारी

 सरकार  का  विचार  है  कि  मौन  रहने  से  डा०  सालाज़ार इस  बस्ती  का  कब्जा  हमारे  हवाले कर  देंगे

 पुतंगाल  सरकार  गोधरा  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पग  उठा  रही  है
 ।

 वहां  (हैं: ॥  निवासियों को  पुर्तगाल
 रंग

 में  रंगने  के  काय  क्रम  पर  भ्रमण  हो  रहा  है  भ्र ौर  हमारी  सरकार  अकर्मण्यता  की  नीति  भ्र पना  रही  है  ।

 इस  प्रकार  चप ्  बेठ  रहने  से  तो  गोदा  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  यह  व्यापक  राष्ट्रीय समस्या

 है  प्रौढ़  यदि  wae  यही  रही  तो  खाने  वालें  समय  में  शना  भारत  के  लिए  एक  कांटे  की  तरह  बत

 जायेगा  ।

 अभिभाषण  की  सभी  ५४  बातों  पर  तो  मेरे  लिए  सविस्तार  कहना  सम्भव  नहीं  |

 परन्तु  वतन  आयोग  की  बात  को  पुन  :
 कहना  चाहता  हुं

 |  अराज  सरकार  के  सभी  विभागों  में  एक

 प्रकार  की  अ्रव्यवस्था  है  |  सेवा  संबंधी  नियम  ठीक  प्रकार  नहीं  बने  हुए  कई-कई  वर्ष  की  सेवा

 यदि  उनकी  कौर  ध्यान  न के  बाद  भी  लोग  wear  रहते  हैं  |  लोगों  की  शिकायतें उचित  हैं  ।

 दिया  गया  तो  वे  किस  प्रकार  पूरी  वफादारी  से  काम  कर  सकेंगे
 ।  मैँ  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि

 सरकारी  कमंचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्धी  नियमों  में  एकरूपता  होनी  चाहिए  |  आपको

 इस  मामले  में  ठोस  कार्यवाही  करनी  चाहिए  कि  जो  भी  लोग  सरकारी  कार्यालयों  में  काम  करते

 उन्हें  समूचित  सुविधायें  प्राप्त  हों  कौर  वे  पुरी  वफादारी  से  काम  कर  सकें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  १६६  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  गये  हैं  ।  समय  की  बचत  करने  के  उद्देश्य  यदि  वे  अन्यथा  नियमानुकूल  होंगे  तो  मैं  उन्हें

 प्रस्तुत  किया  गया  मान  लूंगा  ।  चुने  हुए  संशोधनों
 की

 एक  सूची  सूचना
 पट

 पर  लगा  दी
 जायेगी  कौर

 जनन अ्राउं ह
 at

 सदस्यों
 ग  steer  ही

 कर
 हो

 भ्रंग्रजी  में

 334  (Ai)
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 ज

 राष्ट्रपति  के  afr  के  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  निम्नलिखित  संशोधन  प्रस्तुत  किये

 संलिप्त  चिपरा प्रस्तावक  का  नाम  ६  ।  नव  च्  (ane

 en  a  म्गकामनमनाानाााानानाागााानगानानाानामाानाानाभानाााानानणनाानामाममामामाानाानानानानाामामाममााााााजाानााााामाभाामाननानाानामााागनााााननगाानाानाााााा A

 श्री  उ०  Fo  पटनायक  खाद्य  उत्पादन  कार्यक्रम पर  हत्या  ah  व्यय  करने  के  बाद

 भी  भारत में  खाद्य  सामग्री  का  मूल्य  बढ़ते

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  का  बढ़ते  देश  की

 वास्तविक  शभ्रावस्यकताओं का  ध्यान  रखें  बिना

 निर्यात  कौर  की  शभ्रनुज्ञत्तियों  तथा  अनुज्ञा

 का  दिया  मुनाफाखोरी  तथा

 बाजारी  के  विरुद्ध  प्रभावी  कार्यवाही  न  किया
 >

 जनता  के  रहन-सहन  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  =

 fag  feat  प्रभावी  प्रस्थापना  का  अर

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  तथा  विकास  कार्यक्रम  के  मानवीय

 तथा  भौचक  संशोधनों  को  संगठित  करनें  के  लियें

 किसी  भी  ठोस  प्रस्थापना  का  अभाव  ।

 २  श्री  उ०  च०  पटनायक  सरकार  का  सब  भी  राष्ट्र  मंडल  का  सदस्य  बना

 पाकिस्तान  को  भ्रमरी का  द्वारा  दी  जाने  वाली  सेनिक

 सहायता  का  भारत  द्वारा  विरोध  न  विया

 सीमावर्ती  areal  तथा  पाकिस्तान  की  धमकियों  के

 विरुद्ध  किसी  शक्तिशाली  व  प्रभावी  कदम  का

 पाकिस्तान  में  तथा  भारत  की  पु तंगा ली  बस्तियों  में

 और  नये  नौसेना  तथा  वायु  सेना  तठ्य  के

 निर्माण  की  are  प्र्याप्त  ध्यान  न  दिया  जाना  |

 रे  श्री उ०  च०  पटनायक  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  के  लिये  तथा  राष्ट्र  निर्माण  गतिविधियों  में

 भाग  लेने  के  बारे  में  देश  भक्त  जनता  की  श्राकांक्षाश्नों  को

 संतुष्ट  करने  के  लिये  किसी  ठोस  प्रस्थापना  का

 विभिन्न  सामाजिक-प्राणिक  योजनाश्रों  तथा  कार्यक्रमों

 को  सफल  बनाने  के  लिये  जनशक्ति  को  संगठित व

 प्रशिक्षित  करने  संभावना का  प्रतिरक्षा

 व्यय  को  सामाजिक-अ्राथिक  विकास  अन्दोलन  में

 भी  प्रयुक्त  करने  की  महान  संभावना  के  प्रति

 प्रतिरक्षा  areca  के  लिये  सामग्री  तैयार  करने

 तथा  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  वस्तुभ्नों  की  खरीद  के  नियंत्रण

 के  लिये  किसी  योजना  का  ware;  प्रतिरक्षा  सामग्री

 खरीदे  जाने  की  गोपनीयता  के  कारण  भ्रष्टाचार  में

 वृद्धि  र  बहुत  श्रमिक  हानि  होना  ;  योजना  आयोग



 रब  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  ARE

 धन  स्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 संख्या

 ee  SAS  SS  SH  SS  A

 तथा  भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  जीवन  के  प्रतिरक्षा

 तथा  सैनिक  पार्षदों  को  हक़ीक़त  करने  का  कोई  प्रयत्न

 न  किया  जाना  |

 श्री  नौशीर  भरुचा  संयुक्त  महाराष्ट्र  महागुजरात की  जनता  की

 भाव नाश् ों  का  समूचित  सम्मान  न  किया  जाना  |

 श्री  नौशीर  भरुचा  बम्बई  we  मैसूर  के  बीच  सीमा  सम्बन्धी  विवाद  को  हल

 करने  में  सरकार  द्वारा  किसी  ठोस  कार्यवाही  का  न  किया

 जाना  |

 श्री  नौशीर  भरुचा  देश  में  गेहूं  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  की  बढ़ती  हुई  कीमतों

 को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कोई  प्रभावी  योजना

 का  न  अपनाया  जाना  |

 श्री  नौशीर  भरुचा  खाद्य  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  व्यवहारिक  कदम

 का  उठाया  जाना  |

 श्री  नाशिर  भरूचा  कृषि  विशेष  सहकारी  भूमि  की

 शअ्रधिकतम  सीमा  तथा  अतिरिक्त  भूमि  के  निबटारे

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  स्पष्ट  रूप  में

 प्रकट  न  किया  जाना  |

 श्री  नाशिर  भरुचा  सरकार  द्वारा  खाद्यान्नों  का  थोक  व्यापार  अ्रपने  हाथों

 में  लेने  की  व्यवस्था  या  योजना  का
 उल्लेख

 न
 किया

 जाना

 श्री  नाशिर  भरुचा 20  मिट्टी  के  तेल  की  श्रत्यधघिक  कमी  की  ate  ध्यान  न  दिया

 जाना  |

 श्री  नाशिर  भरुचा  औद्योगिक  संस्थानों  के  बन्द  होने  के
 न  कारण  उत्पन्न eet

 बेरोजगारी  को  कम  करने  के  लिये  किसी  प्रभावी  योजना

 का न  होना  |

 92  श्री  नाशिर  भरूचा  बन्द  प्रौद्योगिक  संस्थानों  को  अपने  हाथों  में  लेकर  पुनः

 चालू  करने  का  अधिकार  लेने  के  लिये  विधान  प्रस्तुत

 करने  का  कोई  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 श्री  नाशिर  भरुचा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  श्रावस्ती  अंग  क्या १  रे

 योजना  के  शेष  भाग  को  कार्यान्वित  करने के

 लिये  सरकार  के  पास  क्या  अन्तरिक  साधन  हैं

 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  की  पूर्ति  कसे  इन  बातों

 का  कोई  स्पष्ट  उल्लेख  न  किया  जाना



 भू २०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  १३  PEUE

 प्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 A  ट  a  SS  SGA  SR  AO  ED  ES  a a Ym SS  A

 av  श्री  नाशिर  उद्योग  जनता  को  करों  के  बोझ  से  कोई

 छुटकारा  इसकी कोई  प्यार  का  व्यक्त न  किया

 जाना  ॥

 gy  श्री  गोदकर  भरुचा  त्रियों  के  यात्रा  भत्तों  की  फिजूलखर्ची  को  रोकने के  किसी

 इरादे  को  प्रकट  न  किया  जाना  ।

 १६  श्री  नाशिर  भरुचा  प्रतिरक्षा  व्यय  में  किसी  ठोस  बचत  की  का  उल्लेख  न

 किया  जाना  ।

 १७  श्री  नादिर  भरुचा  तथा  aa  gael  बस्तियों  को  मुक्त  कराने
 के

 सम्बन्ध में  किसी  बात  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 देरे  श्री  यादव  खाद्यान्नों  के  मलय  की  विधि  को  रोकने  तथा  निश्चित

 करने  में  सरकार  की मूल्य  नीति

 ग्र सफलता |

 डि  श्री  यादव  पुलिस  द्वारा  wearer  गोली  चलाने
 की

 प्रथा
 को

 रोकने

 के  लिये  कुछ  सिद्धान्त  निर्धारित  करने में  सरकार की

 ग्र सफलता |

 डे  श्री  यादव  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों  की  हड़ताल  का  कोई  उल्लेख

 किया  जाना  |

 ३  श्री  यादव  पिछड़ी  जातियों  के  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  दी  गयी

 सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  भ्राइववासन

 न  दिया  जाना  ॥

 रे  श्री  यादव  देवा  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार व  पक्षपात  का  कोई  उल्लेख न  किया

 जाना  ॥

 ३७  श्री  यादव  जाति  प्रथा  wi  बढ़ती  हई  बुराइयों  का  कोई  उल्लेख न

 किया  जाना

 3c  श्री  यादव  निरन्तर  बढ़ती  हई  नौकरशाही  का  कोई  उल्लेख  न  किया

 जाना |

 ३६  श्री  यादव  ग्राम  पंचायतों  तथा  जिला  पंचायतों
 a
 न  स्थापना  कर

 के  प्रशासन  को  विक्रेन्द्रीकृत  करन ेमें  सरकार  की

 सफलता |

 Yo
 श्री  यादव  पंचवर्षीय  योजना  के  निम्नलिखित  दोषों  का  उल्लेख  न

 किया  जाना ।



 र  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  २१

 नटा  न

 घन  प्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 सख्या

 सिटि SS  TT  सतावणयाणणयणयलणलणलणकाणवपयमणातणणण्णछयाणण A  a  ea  SR  MN  ee  eS  का

 (१)  रूस  तथा  अमरीका  की  प्रणाली  के  अनुसार

 पंचवर्षीय  योजना  का  स्वरूप  निर्धारण  करना ;

 (२)  वित्तीय  संसाधनों का  अभाव  कौर

 थ

 योजना  का  सम्पूर्ण  देश के  लिये  नहीं  वरन्‌  कुछ

 हुए  लोगों  के  लिये  ही  लाभप्रद  होना  ।

 ड  श्री  यादव  देश  में  बढ़ती  हु हुई  आधिक  अ्रसमानता  का  उल्लेख न  किया

 जाना |

 C2  श्री  यादव  देवा में  बढती हुई  बेरोजगारी तथा  उसे  दूर  करने  के  उपायों

 का  उल्लेख  न  किया  जाना  ॥

 श्री  यादव  दिल्‍ली  में  लगी  विदेशियों  की  मूर्तियों  को  हटाने  का  कोई

 उल्लेख  न  किया  जाना  |

 श्री  यादव  विदेशी  तथा  देश  के  पूंजीपतियों  जनता  के  शोषण

 को  रोकने  का  कोई  उल्लेख न  किया  जाना  |

 SF  श्री  यादव  बनारस  विश्वविद्यालय  की  बिगड़ती हुई  हालत  का  कोई

 उल्लेख न  किया  जाना ॥

 9  श्री  यादव  व  पाकिस्तान  कं  बीच  विवादों  को  तय  करने के

 सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेख  न  किया  जाना  ।

 Ca  श्री  पाणिग्रहण  अ्रमरीका  की  सहायता  से  पाकिस्तान  में
 सै र

 निक  तथा ग्राणीण
 शक्ति  के  as  बनाये  जाने  की  सब  तों  कौर

 उन  से  पैदा  होने  वाले  खतरों  के  सम्बन्ध
 में  कोई  Ae TOT

 न  किया  जाना

 we  श्री  पाणिग्रहण  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  भाषाभाषी  लोगों  के  हितों  तथ

 अधिकारों  के  बारे  विश्व  यतया  सरायकेला  व  रसवान

 के  उड़िया भाषी  लोगों  की  कठिनाइयों  को  cara में

 रखते हु
 राज्य  पुनगंठन  आयोग की  सिफारिशों  का  कोई

 उल्लेख  न  किया  जाना  कौर  सरायकेला  व  खानदान

 की  जनता  की  उड़ीसा  में  मिलने  की  उचित  मांग  को

 पूरा  करन  में  सरकार  की  सफलता  |

 Yo  श्री  पाणिग्रहण  उड़ीसा  में  तालमेल  स्थित  विलियर्स  खान  के  ७००  मजदूरों

 के  हितों  की  रक्षा  करने  में  सरकार  की  सफलता  तथा
 उस  खान  मं में  काम  चालू  करवाने  में  असफलता  |



 y22  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  १३  १९४९

 प्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 सख्या

 AS  RS  RS  ARS  A  डड डड

 उडीसा  में  प्रदीप  पत्तन  के  विकास  की  आवश्यकता  पर प्रश  श्री  पाणिग्रहण

 घ्यान  देने  में  सरकार  की  असफलता  |

 श्र  श्री  पाणिग्रहण  पश्चिमी  बंगाल  तथा  ग्न्य  राज्यों  में  मिट्टी के

 तेल  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  की  ae  ध्यान  देने  तथा

 लोगों  के  संकट  को  दूर  करने  के  लिय  कोई  प्रभावी

 कदम  उठाने  में  सरकार  की  सफलता  |

 श्रे  श्री  पाणिग्रहण  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  पुनर्वास  की  धीमी  प्रगति  की  are

 घ्यान  देने  में  श्रसफलता  इस  को  देखते  हुए  पश्चिमी

 बंगाल  के  दीवारों  को  बन्द  करने  की  निर्धारित  तिथि  में

 परिवहन  करने  में  MAGA  |

 द  श्री  तंगामणि  बेईमान  मद्रास  राज्य  का  नाम  रखने  की

 दिशा  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  कोई  उल्लेख न

 किया  जाना  ।

 ७  श्री  तंगामणि  तामिलनाद  में  वर्ष  as  ५८  में  हथ  करघा  बुनकरों  को

 पुरी  छट  का  भुगतान  न  किया  जाना  ॥

 4G  श्री  मद्रास  राज्य  को  हथकरघा  छट  के  ५५  लाख  रुपये  में  से  केवल
 ४०  लाख  रुपये  स्वीकृत  किया  जाना  |

 XE  श्री  तंगामणि  मद्रास  के  कुछ  नगरों  में  मिट्टी  के  तेल  का  sara तथा  उस  की

 बढ़ती हुई  कीमतें  ।

 ६०  श्री  तंगामणि  मद्रास  राज्य  के  दक्षिण  नगरों  से  लंका  को  बीड़ी  के  निर्यात

 पर  रोक ।

 श्री  तंगामणि १  तम्बाकू  तथा  बीडी के  आयात  के  लिये  लंका  सरकार से

 समझौता करने  की  आवश्यकता  |

 श्री  नि०  बि०  मानती  गत  हज  में  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  प्रशंसनीय  सफलता

 अझर  वर्ष  में  लक्ष्यों  की  पूरी  के  लिये  सहयोग

 देन  का  श्राइवासन |

 श्री  प्र०  To  देब
 खाद्य  नीति  में  पुत्र  असफलता ॥

 द्  श्री  प्र०  ग०  देव
 सुधार  सम्बन्धी  नीति  के  निर्माण में  भ्रदूरदकिता  ।

 श्री० में ७  देब  कूचबिहार की  बस्तियों  को  पाकिस्तान  के  साथ  बदलने

 के  लिये  प्रधान  मंत्री  ने  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  के



 २४  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  ५२ हे

 घन  प्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 संख्या

 साथ जो  करार  गत  ae  सितम्बर  में  किया  उसका

 संसद  की  राय  के  प्रयुक्त  न  होना  |

 १७  द  श्री  io  व०  घिरे  द्विभाषी  बम्बई  राज्य  को  तोड़कर  बम्बई  सहित  महाराष्ट्र

 तथा  महा गुजरात  राज्यों  के  निर्माण  की  श्रनिवायंता

 तथा  विलम्बता  का  उल्लेख  न  किया  जाना  ।

 1919  श्री  To  व०  घारे  बम्बई  भ्र  मैसुर  राज्य  के  बीच  सीमा-समायोजन  के

 सम्बन्ध  में  पाटनकर  निर्णय  के  भ्राता  पर  विवाद  को

 निबटाने  का  कोई  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 9G  श्री  प्र ०  व०  घिरे
 मुनाफाखोरों  द्वारा  उत्पन्न

 की
 गई  मिट्टी  के  तेल

 की
 कृत्रिम

 कमी  तथा  सरकार  द्वारा  उनक  विरुद्ध  कोई  कार्य  वाही  न

 करने  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 9  &  श्री  fo  व०  घिरे  केन्द्र  द्वारा  सिचाई  परियोजनाओं  को  देर  से  स्वीकृत  करने

 के  कारण  इन  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  में  बहुत

 विलम्ब  होना  सरकारी  धन  का  बरबाद  होना  |

 ८०  श्री  त्र ०  व०  वारे  कृषि  उत्पादन  के  क्रय  के  लिये  सहकारी  समितियों  की

 स्थापना  की  झावइयकता  |

 पशु  श्री  Ho  Fo  घिरे  बम्बई  राज्य  के  औरंगाबाद  प्रसारण  केन्द्र  कै  फिर  से  न

 खोले  जाने  में  सफलता  |

 प्र  श्री  प्र०  Fo  घारे  पाकिस्तानियों  द्वारा  सीमा  पर  गोली  चलाने  की  निरन्तर

 होने  वाली  घटनायें तथा  सरकार  द्वारा  उनको  रोकने

 में  श्रसफलता  |

 ८  श्री  गजराज  सिह  योजना  की  इन  मूल  त्रुटियों  का  उल्लेख  किया

 जाना

 अधिक  सहायता  देकर  किस  प्रकार  छोटे

 पैमाने के  उद्योगों कुटीर  उद्योगों  का

 विकास किया  जायें  ;

 सीसे  चूड़ी  उद्योग  को  माल

 उपलब्ध  कराने  में  सरकार  की  उदासीनता  ;

 छोटे  उद्योगों की  श्रवहेलना  करके  बड़े  उद्योगों

 पर  बहुत  अधिक  धन  का  ब्यय  किया  जाना  ।



 AXE  राष्ट्रपति  के  अ्रभिभाषण पर  प्रस्ताव  १३  PEE

 प्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय Qy4

 सख्या

 कागा ae  pe  SS  fe  eee  a  a  हा  em  te  feminine  art  et  et  ष्  pean  cee  YE  bem  a  me  ma  tl el  व  भगा

 ८४  श्री  ब्रज राज  fag  भूंमिह्दीन  खेतिहरों  को  ऊसर  भूमि  पर  बसा  कर  ग्रसित

 कमी  का  कृष्य करण  कर  के  राष्ट  की  खाद्य  समस्या

 का  हल  किया  सिचाई  की  छोटी  योजनाओं  का

 विस्तार  खाद्य  व  कृषि  विभाग  में  व्याप्त

 कमी  की  नतम  व  भ्रषिकतम  सीमा

 का  खाद्य  के  से  उत्पन्न  भुखमरी व

 कृषि  तथा  शअ्ौद्योगिक  उत्पादनों  की  कीमतों

 को  एक  समानता  पर  लाना  कौर  गन्ने  का  मूल्य  २  रु०

 प्रति  मन  निर्धारित  किया  जाना  ।

 ह. क  श्री  ब्रज राज  सिह  संविधान के  अनसार  १४  वर्ष  तक  की  के  बच्चों  के

 अनिवार्य  तथा  निशुल्क  शिक्षा  की  व्यवस्था न  होना

 अर  विद्यमान  शिक्षा  पद्धति  के  मल  दोषों  तथा  प्राविधिक

 दिक्षा  के  विकास  के  लिए  एक  प्रभावी  तथा  ठोस  कार्य  क्रम

 का  veda  न  किया  जाना  |

 ८६  श्री  गजराज सिह  एक  सीमित  समय  के  भीतर  लाखों  बेरोजगार  व्यक्तियों  को

 काम  धन्धा  देने  तथा  सरकारी  रोजगारी  पहला

 दफ्तरों  में  व्याप्त  पक्षपात  तथा  भाई-भ

 वाद  का  उल्लेख  न  किया  जाना  ।

 as)  श्री  ब्रज राज  सिह  गे  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ढारा

 की  जाने  वाली  कार्यवाही  तथा  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी

 क्षेत्रों  में  राय  की  बढ़ती  हई  भ्र समानता  का  उल्लेख  न

 किया  जाना  !

 प्  श्री  गजराज  सिह  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  की  जाने  वाली

 प्रभावी  कार्यवाही  तथा  दण्डकारण्य  योजना  में  व्याप्त

 भ्रष्टाचार का  उल्लेख  न  किया  जाना

 Eo  श्री  गजराज  सिंह  युद्ध  विरोधी  सभी  राष्टों  का  एक  तीसरा  गट  बनान  की

 ्रावद्यकता  ;  विदेशी  area  से  पीडित  राष्टों  को

 स्वतंत्र  कराने  के  लिये  किसी  प्रभावी  योजना  का  बनाया

 जाना  |  को  च्  कराने  के  लिये  प्रभावी  कार्यवाही

 करना  तथा  निरस्त्रीकरण  योजना  को  सफल  बनाने

 तथा  व  उदजन  बमों  के  प्रयोग  को  रोकने  के

 प्रभावी  कार्यवाही  का  किया  जाना  |



 ५२४ २४  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव

 साबित प्रस्तावक का  ATH  NT USset

 क  ध  ा  रटा  ee es anti eet  ll  aay  Ome  neh  PN  ea  nes  ad  eg  en  free  र  oy  a ote

 बगदाद  संधि  को  शक्तिशाली बनाने  तथा  उसमें  सम्मिलित १.  श्रीमती  चक्रवर्ती

 राष्ट्रों  को  आणविक  शास्त्रों  से  सज्जित  करने  के  सम्बन्ध

 में  ब्रिटेन  और  अमरीका  के  बीच  हुए  करार  से  शान्ति

 के  लिए  जो  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  उसकी  प्रौढ़  ध्यान

 देने  में  Wana

 ER  एशिया  के  देशों  में  लोकतंत्रात्मक  तथा  प्रगतिशील

 शक्तियों  की  पराजय  तथा  विशेष  रूप  से  पाकिस्तान  में

 तानाशाही  के  जन्म  की  ध्यान  देने  में  सफलता |

 &  हे  श्रीमती रेणू  चक्रवर्ती  विदेशी  पूंजी  की  सहायता  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  एकाधिकार

 वादी  व्यापारिक  संस्थाओं  द्वारा  महत्वपूर्ण  उद्योगों

 पर  कब्जा  करने  के  कारण  sa  की  अरे-व्यवस्था  को

 उत्पन्न  खतरे  की  प्यार  ध्यान  देने  में  HATHA
 |

 ew  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  में  बढ़ती  हुई  वेतन  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन

 के  प्रकाशन  में  विलम्ब  तथा  मुख्य  मुख्य  उद्योगों  के  लिये

 वेतन  बोर्ड  नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  की  कौर  ध्यान

 देने  में  सफलता

 ५  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  देवा  में  शिक्षितों  तथा  अशिक्षितों  में  बढ़ती  हुई  बे रोजगारी

 जों  कपड़े  की  मिलों के  बन्द  बैज्ञानिकन  तथा

 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  कौर  भी  अधिक  बढ़  गई

 उल्लेख न  किया  जाना

 &&  बाजार  में  से  चावल  को  गायब  होने  से  रोकने  तथा  व्यापारियों श्रीमती रेण  चक्रवर्ती

 द्वारा  क्रीम  अभाव  पैदा  करने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  में

 सरकार  की  |

 AC)  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  पटसन
 की

 न्यूनतम  कीमत  निर्धारित
 न

 कर  पाना  तथा  इस

 सम्बन्ध  में  किये  गये  प्रयत्नों  की  विफलता  |

 €€  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  झ्र
 त्यागमय  वस् तुझ ों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखने  तथा

 गोलबाजार री न्  पर  रोकथाम  करने
 ~

 व्यापारियों  की  चे  म

 सरकार की  प्रस फ़लट  |



 अ  २

 ee

 शक्ति  १३  १९४९

 बा  क

 श्रस्तावक का  नाम
 जप्त  Igagud

 oe  व  यि  वि  वि  ि  वि  व  वेदि  ि  द  ि  विवि  ि  दि  वि  el  विवि  दि  ee  et  द  ि  वि  at  ि  व  कि  य

 १००  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  भारी  मशीन  ढलाई के  बड़े

 शुधी  निर्माण  तथा  ग्रौषघीय  उद्योगों  में  लाभ  के  श्राइवा

 वन  पर  विदेशी  गेर-सरकारी  पंजी  को  देश  में  कराने  देने

 की  बढ़ती  हुई  जो  देश  की  fas  तथा  राज

 नैतिक  वद्धि  के  लिये  खतरनाक  सिद्ध  होगी  ।

 Fok  श्रीमती चक्रवर्ती  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  राय  लिये  बिना  ही  पश्चिम

 बंगाल  के  बेस् बारी  संघ  को  पाकिस्तान  को  हस्तान्तरित

 करने  कैप्टन  पर  ध्यान  न  दिया  जाना  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती १०२  चीनाकुरी  कोयला  खान  दुर्घटना  सम्बन्धी  जांच  न्यायालय

 के  प्रतिवेदन  पर  तथा  प्रतिवेदन  के  निश्चयों  से  उत्पन्न

 क्षोभ  पर  ध्यान  न  दिया  जाना  |

 १०३  ना०  त्र ०  कामल  अल्पसंख्यक  जातियों  के  योग्य  व्यक्तियों  के  संबंध में

 नीति  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 208  श्र  बा०  चे  मामले  faq  के  नव  बौद्धों  के  बार  में  दिक्षा तथा  aa  झ्ाथिक

 योजनाकारों  संबंधीं  अपनी  नीति के  परिणामों क

 मूल्याकन  म  असफलता |

 Qoy  श्री  बा०  चे  कामल  नव  बौद्धों  की  इन  मागों  कि  शिक्षा  तथा

 ग्न्य  कल्याणकारी  योजनाओं  में  जो  सुविधायें  अनुसूचित

 जातियों  तथा  ated  जातियों  को  प्राप्त हैं  वही  नव

 वौद्धों को  दी  स्वीकार  करने  में  प्र सफलता  |

 Fok  श्री  बा०  त०  पिछड़ी  जातियों  के  आयोग के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  द्वारा

 की  गयी  कार्यवाही  के  परिणामों  के  मूल्यांकन  का

 उल्लेख न  किया  जाना

 Zo  श्री  तंगामणि  बेकिंग  समवायों  के  राष्ट्रीयकरण  क  संबंध में  सरकार के

 द्ष्टिकोण  का  उल्लेख  न  किया  जाना  ।

 2oG  श्री  तंगामणि  बकरों  द्वारा  गुप्त  रक्षित  कोष  को  बोनस  में  बदलने

 की  नीति  क  संबंध में  सरकार  के  दृष्टिकोण का  उल्लेख

 न  किया  जाना  |



 २४  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  XVY

 श्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 NS  a  SS

 ok  श्री  तंगा मणि  मद्रास  राज्य में  मेत्तर  में  अल्युमीनियम के
 कारखानें  की

 स्थापना  तथा  qf<arsrar  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन  में

 विलम्ब  |

 ११०  श्री  तंगामणि  कारखानों  द्वारा  तैयार  किये  गये  नमक  पर
 अधिकर

 लगाने उल्लेख  न  किया  जाना  ।

 १११  श्री  तंगामणि  हाकी  तथा  क्रिकेट  जस  खेलों  में  की  कमी  का  तथा

 पटियाला समिति  प्रतिवेदन  को  लाग  करने  में  विलम्ब

 का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 ११२  श्री  खाडिलकर  अभिभाषण में  mage  के  सकते  द्वारा  यह  प्रकट

 हो  त
 कि  सरकार  सामाजिक  पुननिर्माण की  योजनाओं

 को  लागू  करन ेके  लिए  कटिबद्ध  नही ंहै  ौर  उसमें

 श्रमिक  स्थिति  की  आलोचनात्मक टिप्पणी  का

 अभाव |

 BRR  श्री  खाडिलकर  बढ़ते  हुये थे  मूल्यों का  जनता  के  रहन  सहन  के  स्तर  पर  प्रभाव

 धपना  पर  नियंत्रण  करने  क  लिए  किये  जाने  वाले

 प्रभावी  उपायों  का  उल्लेख  करने  में  सफलता |

 ११४  श्री  खाडिलकर  काइमीर राज्य  को  उच्चतम  न्यायालय  तथा  निर्वाचन

 आयोग क  पण  भ्र धि कार  क्षेत्र में  लाकर  उसे  भारत म

 एकत्रित  करने  की  आवश्यकता की  अवहेलना

 किया  जाना  ।

 श्री  खाडिलकर gy  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  परिवार  आयोजन

 को  Maa  महत्व  न  दिया  जाना  |

 ११६  श्री  खाडिलकर  महा गुजरात  कौर  संयुक्त  महाराष्ट्र की  जनता  की

 दन म  असफलता  |
 थ

 इच्छाद्रों पर ध्यान पर  ध्यान

 ११७  श्री  खाडिलकर  बम्बई  श्र  मसूर  के  सीमा  विवाद  को  पाटनकर  निर्णय के

 अ्राघार पर  निबटाने  में  सरकार  की  असफलता |

 ११८  श्री  खाडिलकर  पु तंगा नी  शासन
 से  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  को  मुक्त  कराने

 क  सबंध  म  सरकार  की  नीति  का  उल्लेख  करने  में

 असफलता  |

 ee  श्री  विमल  घोष  बराबरी  संघ  के  एक  भाग  को  पाकिस्तान  को

 प्रस्ताव  ।



 खुश  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  १३  EXE ९

 —_—  ——

 संक्षिप्त  विषय प्रस्तावक का  नाम

 सख्या

 a ae SY कए  बनननननननण  eee  cents ण  ि य व व व क ि ि A  eS  en

 १२०  श्री  सूप कार  देश  की  खाद्य  समस्या  के  स्थायी  हल  का  कोई  उल्लेख

 न  किया  जाना  |

 ~
 १३४  श्री  वाजपेयी  के बेरुबाड़ी  संघ  के  कुछ  भाग  को  पाकिस्तान  को  देने

 लिए  जो  भारत-पाकिस्तान करार  है  उस  में  बंगाल

 विधान-सभा  द्वारा  व्यक्त  भ्रनुनमोदन  का  ध्यान  न

 रखा  जाना  ।

 श्री  वाजपेयी RY  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  भारतीय  सीमा  पर  होने  वाले

 झ्राक्रमणों  तथा  उसक  परिणामस्वरूप

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  भारतीयों  में  उत्पन्न

 अ्रदयार्ति  का  उल्लेख  करने में  असफलता  |

 १३६  श्री  वाजपेयी  देदी में  उत्पन्न  भीषण  खाद्य  संकट  की  कौर  ध्यान  न

 दिया  जाना  |

 PAC)  श्री  वाजपयी
 बम्ब  ई-मैसूर सीमा विवाद सीमा  विवाद

 का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 885.0  श्री  वाजपेयी  तीसरी  योजना के  चतुर्सूत्री  उद्देश्यों  में  कृषि  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लक्ष्य  को  सम्मिलित  न  किया  जाना  |

 १३  श्री  बाजपेयी  दमन  a  दीव  को  मुक्त  कराने
 के  लिए  शीघ्र

 कार्यवाही  करने  झावइ्यकता  |

 १४०  श्री  वाजपेयी  भारत  की  प्रतिरक्षा  शक्ति  को  बढ़ाने  की  परम

 श्रवइ्यकता  के  संबंध  में  सरकार  की  सजगता  का

 उल्लेख  न  किया  जाना  |

 १४१  श्री  वाजपेयी  वेतन  was  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  में  विलम्ब

 होने  पर  भी  सरकारी  कर्मचारियों  को  ह स  भ्रन्तरिम

 सहायता  देने  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 १४२  श्री  वाजपेयी  विदेशी  ऋणों  को  लेने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 पर
 इस  बढ़ती

 हुई  ऋण
 ग्रस्त ता  को  टूर  करने

 के
 उपायों  का  उल्लेख  न  किया  जाना  ।

 १४ रे  श्री  वाजपेयी  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  की  भाषाओं  में  सिन्धी

 को  सम्मिलित  करने  की  मांग  पर  ध्यान  न  दिया

 जाना  |

 १४४  श्री  वाजपेयी  बम्बई को  संयुक्त  महाराष्ट्र  पौर  गुजरात  में  विभाजित

 करने  की  झ्रावश्यकता  का  उल्लेख  न  किया  जाना ।



 २४  १८८०  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  AXE

 somes

 धन  श्र स्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 हॉटन  टॉड का

 १५  श्री  वाजपेयी  निर्वाचन  आयोग के  अ्रधिकार  क्षेत्र  को  जम्मू  ौर

 तक  बढ़ा  कर  इस  राज्य को  भारत  के  WA

 राज्यों  के  समान  बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  की

 अ्रावइ्यकता का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 १४७  श्री  वाजपेयी  आद्योगिक  संबंधों  तथा  तत्संबंधी  सदस्यों  के

 उल्लेख  में  ननीताल  सम्मेलन  के  नीतियों  को

 रुपए  लागू  करने  में  सरकार  की  असफलता

 का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 १४८  श्री  वाजपयी  ्  खाद्यान्नों  क  व्यापार  का  समाजीकरण  करने  क  बार  में

 राष्ट्रीय  विकास  निश्चय  में

 प्रशासन  व्यवस्था  तथा  खाद्यान्न  उत्पादकों  के  हितों
 ant

 धी  अनक  समस्याओं  का  ध्यान  रखना  में

 असफलता  |

 RYo  श्री  स०  म०  बनर्जी  सरकारी व  गर-सरकारी  क्षत्रों  में  काम  करने

 वाले  मजदूरों  के  वेतन  में  वृद्धि  का  कोई  श्रीनिवासन

 न  दिया  जाना  |

 G8  श्री स० To  Ap  बनर्जी  उत्तर  प्रदेश  में  खाद्यान्नों  के  मृत्य  में  भ्रेत्यधघिक  वृद्धि

 तथा  सरकार  द्वारा  समस्या  को  हल  करन  में  सफलता

 का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 RXR  श्री  स०  Ho  बनर्जी  कद्र  द्वारा  सहायता  न  मिलने  क  कारण  उत्तर  प्रदेश

 में  बहुत सी  परियोजनाश्रों  क  पूर्ण  न  होने  का  उल्लेख

 किया  जाना  |

 ५  श्री  स०  म०  बनर्जी  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  के  कारखानों के  मजदूरों  की

 प्रस्तावित  हडताल  का  उल्लेख  न  किया  जाना ।

 १५  श्री To  म०  बनर्जी  उत्तर  प्रदेश
 क  पूर्वी  जिलों  में  उत्पन्न  ware  स्थिति  का

 उल्लेख  न  किया  जाना  |

 ५५  श्री  स०  Ho  बनर्जी
 देश  में  बढ़ते  हुये  बरबादी तथा  फिजूलखर्ची

 को  रोकने  के  लिए  सरकार की  किसी  योजना  का  उल्लेख

 न  किया  जाना  |

 GUE  श्री  स०  Ho  बनर्जी  देश  में  भ्रध्यापकों  के  वेतन  तथा  उनकी  कार्य-दद्ाश्रों

 संबंध में  कोई  उ  eee  न  जाना  |



 भ  ३०  मौखिक  उत्तर  दावा  १३  PENS

 घन  श्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 वलाट —— oo  टल  टाट

 Mw  श्री  स०  म०  बनर्जी  युद्धास्त्र  कारखानों  का  विस्तार  न  करने  के  लिए  गैर-सरकारी

 द्वारा  सरकार  पर  पड़ने  वाले  दबाव  का  उल्लेख  न

 किया  जाना  ।

 वेतन  aa के  प्रतिवेदन  के  शीघ्र  उपस्थापन  के  संबंध 84s  स०  Ho  बनर्जी

 में  कोई  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 XE  श्री  सुबोध  हंसदा  अनुसूचित  जातियों  व  सरनू  सूचित  ख़ादिम  जातियों की  उन्नति

 संबंधी  कल्याणकारी  गति  विधियों  की  प्रगति  का  मूल्यांकन

 करने  के  लिए  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  उल्लेख

 न  किया  जाना  |

 १६०  श्री  सुबोध  हंसना  पाकिस्तान  &  आये  भूमिहीन  श्रतुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लोगों  तथा  शरणार्थियों के  पुनर्वास के  संबंध  में  कोई

 उल्लेख न  किया  जाना  ।

 १६२  श्री  सुबोध  हूं सदा  विभिन्न  परियोजनाओं  के  कारण  अनुसूचित  आदिम  जाति

 के  जो  लोग  निष्क्रान्त  या  स्थानीय  हो  गये  उनको

 पुनर्वासित  किये  जाने  के  समय  का  seta  न  किया

 जाना  ।

 १६  न  सुबोध  सदा  maga  जातियों  व  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की

 प्रगति  में  ag  तक  जितनी  उन्नति  हो  चकी  है  उसका

 उल्लेख  न  किया  जाना  ;  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लिए  स्थान  सुरक्षित  करने  की  अवधि  १६६०  तक

 बढ़ा  दी  जाने  के  बारे  में  उल्लेख  न  किया  जाना ॥

 GY  श्री  कोडियान  औद्योगिक  विकास  के  संबंध  में  राज्यों  तथा  क्षेत्रों  के  बीच

 असमानता को  हटाने  के  संबंध  में  कोई  उल्लेख  न  किया

 जानो  |

 कोडियान १६६  जहाज  बनाने  कै  दूसरे  कारखाने  की  स्थापना कें  संबंध  में

 कोई  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 aC)  श्री  कोडियान  खाद्य  संभरण  की  क्षेत्रीय  प्रणाली  की  ara  संचालन  विधि

 की  प्रगति  का  समुचित  मुल्यांकन  न  किया  जाना  |

 १६८  श्री  कोडियान  क्षेत्रों  के  अ्रन्तगंत  सर्वाधिक  कमी  वाले  राज्यों  को  खाद

 संभरण  के  संबंध  में  प्राथमिकता  देने  का  न

 दिया  जाना  |



 मौखिक  उत्तर  प रे९ २४  १८८०  )

 क

 धन  प्रस्तावक  का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 संख्या

 ह  ES  a  एएएਂ

 RE  श्री  कोडियान  मालाबार  तट  पर  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  संबंध  में  कोई

 उल्लेख  न  किया  जाना  |

 १७०  श्री  कौडियाल  पिछड़े  राज्यों  में  बढ़ती  हुई  बेकारी  को  रोकने  के  उचित

 उपायों  का  न  सुझाया जाना  |

 १७१  श्री  कौडियाल  दैनिक  जीवन  के  लिए  श्रावश्यक  वाहनों  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों

 को  रोकने  के  लिए  उचित  उपायों  का  न  सुझाया  जाना  ।

 १७२  श्री  कौडियाल  ,  नारियल  जटा  इरादी  के  घटते  हुए  मूल्यों

 को  रोकने  के  लिए  उचित  उपायों  का  न  सुझाया  जाना

 १७३  श्री  कौडियाल  भूमि  सुधार  करने  के  लिये  श्रावश्यक  कार्यवाही  के  उल्लेख

 का  |

 ow  श्री  कौडियाल  योजनाश्रों  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विलयनों  को  दूर  करने  तथा

 जनता  द्वारा  उनकी  क्रियान्विति  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध

 में  श्रावक  कायंवाही  करने  का  अभाव
 |

 १७५  श्री  बि०  दासगुप्त |  बिहार  में  पश्चिम  बंगाल  की  सीमा  के  निकट  ted  वाले

 बंगाली  भाषा-भाषी  लोगों  के  सांस्कृतिक  तथा  शैक्षिक

 अधिकारों  की  रक्षा  करने  में  सफलता  |

 १७६  श्री  बि०  बिहार  में  पश्चिमी  बंगाल  की  सीमा  के  निकट  भाषायी

 अल्पसंख्यकों  के  अधिका  रों  की  सुरक्षा  करने  में  अस  फलता  ॥

 \99  श्री  बि०  भाषा  के  आधार  पर  राज्यों  के  अपूर्ण  पुनर्गठन  तथा  राज्यों

 की  सितारों  के  पु नर्स मायो जन  के  पर्याप्त  उपायों  के

 कारण  उत्पन्न  असंतोष  ।

 295  श्री  बि०  दासगुप्त  गांवों  को  भ्राधघार  मान  कर  प्रशासनिक  इकाइयों  की  स्थापना ;

 भारत  की  जनता  का  उचित  प्रकार से  शौर

 किसानों की  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 उचित  उपायों  का  न  अपनाया  जाना  |

 we  श्री  बि०  ow]  खाद्यान्नों  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  रोकने  में  अ्रसफलता  ;

 मिट्टी  के  तेल
 की

 कमी  ;  प्रौर
 गाने  के  मूल्य  न  बढ़ाना  ।

 2G0  श्री  बि०  विभिन्न  राज्यों  की  भूमि  सदस्यों  को  हल  जोतों

 को  भ्रघिकतम  सीमा  निर्धारित  भूमिहीन  किसानों

 में  भूमि  वितरण  तथा  तकावी  ऋण  देने  में  संघ

 सरकार की  अ्रसफलता  |



 सर  मौखिक  उत्तर  १३  १९४९

 श्रस्तावक  का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 काना  नाथना  i  yg et  Ht  a  शास्‍  a  eg ee

 श्री  बि० १८१  प्त  जनता  का  जीवन  स्तर  बढ़ाने  पौर  बेकारी  दूर  करने  में  सरकार

 की  असफलता  |

 न  श्री  बि०  दासगुप्त  अधिक  व्यय  करन  पर  भी  सामुदायिक  विकास  तथा

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  की  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने

 में  जनता  को  उत्साहित  करने  में  सफलता |

 85%  श्री  बि०  दासगप्त  राष्ट्र  मण्डल  से  बाहर  निकलने  के  उल्लेख  का  प्रभार  |

 २८  श्री  बि०  दासगुप्त  पाकिस्तान  को  सैनिक  सहायता  देने  के  बारे  में  अमरीका  से

 किये  गये  विरोध  के  उल्लेख  का
 अभाव  |

 Voy  श्री  बि०  दासगुप्त  बेरुबाड़ी  संघ  के  हस्तांतरण  तथा  पाकिस्तानी  हमलों  के

 उल्लेख  का  |

 Be  श्री  बि०  दासगुप्त  द्विभाषी-भाषी  बम्बई  राज्य  का  विभाजन  करके  दो

 भाषा-भाषी  तथा  महा गुजरात  बनाने

 में  सरकार  की  असफलता |

 259  श्री  fro  दासगुप्त  पश्चिमी  बंगाल  में  फरक्का  बांध  के  निर्माण  के  उल्लेख  का

 |

 2a5  श्री  बि०  दासगुप्त  दण्डकारण्य  योजना  के  ब्यौरे  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 Wa&  श्री  बि०  दासगुप्त  सिंदरी  के  उर्वरक  कारखाने  की  अ्रसंतोषजनक  स्थिति  |

 १६०  श्री  बि०  दासगुप्त  सरकारी  स्वायत्तशासी  निगमों  पर  नियंत्रण के  उपायों  का

 उल्लेख न  होना  ।

 EE  श्री  बि०  दासगुप्त  विदेशी  सार्थों  को  दामोदर  घाटी  निगम  के  द्वारा  उत्पादित

 बिजली  देने  के  बारे  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को

 परमाणु  देने  में  संघ  सरकार  की  झ्र सफलता  |

 BER  श्री  बि०  दासगुप्त  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  का  बिगड़ते  जाना  |

 श्री  बि० BER  दासगुप्त  उद्योगों का  वैज्ञानिक  कुछ  बन्द की  गई  प्रौद्योगिक

 संस्थानों  का  प्रबन्ध  लें  लेने  ;  शर  श्रमजीवी  पत्रकारों

 के  उत्पीड़न  के  उल्लेख का

 Rev  at  बि०  दासगुप्त  चावल  का  पर्याप्त  मात्रा  में  संभरण  करने  में  सफलता  |

 EX  श्री  बि०  दासगुप्त  .
 चिना कुरी  कोयला  खान  दुर्घटना  संबंधी  जांच  न्यायालय  के

 प्रतिवेदन  के  उल्लेख का
 अभाव  |



 २४  १८८०  मौखिक  उत्तर  ५३ े

 प्रस्तावक का  नाम  संक्षिप्त  विषय

 सख्या

 क  अ  ब  ब  अ  ब

 RE  श्री  बि०  दासगुप्त  गोझा  तथा  अन्य  पुर्तगाली  बस्तियों  को  स्वतंत्र  कराने  का

 ca  न  होना  |

 éy  भरी  बि०  शिक्षा  पद्धति  को  एक  निश्चित  स्तर  पर  लान को  कोई

 उल्लेख  नहीं  किया  जाना  |

 2&5  श्री  बि०  दासगुप्त  विभिन्न  शीर्षों  के  धज प्रन्तगत  दिये  गये  केन्द्रीय  प्रधानों  का

 उपयोग  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  पर  नियंत्रण

 रखने  परौ  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समान  afar  के

 अनुदान  देने  की  पद्धति  समाप्त  करने  के  बारे  में  उल्लेख

 न  किया  जाना  |

 g&  श्री  पु०  र०  पटल  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  बढ़त  हुए  मूल्यों

 के  उल्लेख का  प्रभाव  |

 २००  श्री पु०  र०  पटल  बम्बई को  द्वि भाषाभाषी  राज्य  बनाये  रखने  के  कारण  बम्बई

 राज्य  की  जनता  की  भावना  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 २०१  श्री  पु०  Lo  पटल  गोझा  तथा  पाकिस्तान  की  सीमा  घटनाओं  का  उल्लेख  न

 किया  जाना  |

 t  की  सीमा  का  भाषा  के  ATA  पर  समायोजन  करने रख  श्री  पु०  रण

 के  सिद्धान्त  का  बम्बई  राज्य  पर  लाग  न  किया  जाना

 RoR  श्री पु०  र०  पटेल  गुजरात  में  सिचाई  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  में

 देर  ।

 श्री  बा०  Fo  मामले  देश  की  १०  करोड़  एकड़  बेकार  पड़ी  कमी  का  कृष्य करण Yow

 करने  की  योजना  बनाने  में  सफलता  |

 Bow  श्री  बा०  चे  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  की

 की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  की  योजना

 म  सफलता

 २०६  श्री  नादिर  भरूचा  वतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  art  तक  सरकारी  कर्मचारियों

 को  अ्रतिरिक्त  भ्रन्तरिम  सहायता  के  बारे  में  सरकार

 के  उद्दीन  का  उल्लेख  न  किया  जाना  |

 ऑफ  श्री  मी०  रु०  मसानी  अभिभाषण के  पैरा  ११  में  उल्लिखित  सहकारिता  का

 सहकारी  खेती  मे  संबंध
 ।

 Roe  श्री  मी०  रु०  मसानी
 अभिभाषण

 के
 पैरा  ११  में  उल्लिखित  सुधारों  का  कृषि

 जोतों  की  भ्र धिक तम  सीमा  से  सम्बन्ध

 334Ai



 YRv  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  १३  PEXE

 सम्बन्धी  समिति

 स्वामी  रामानन्द  ate
 :

 माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  एसी  बातें  कहीं  हैं

 जो  काफी  अदिष्ट  है  ।  कम्युनिस्ट दल  के  नेता  ने  मंत्रिमंडल  के  सदस्यों  के  मतभेदों का  जिक्र

 किया  था  ।  में  समझता  हू  कि  लोकतंत्रिक व्यवस्था  में  हर  स्तर  पर  कुछ  मतभेद  रहना

 ही  ह ै।  लेकिन  उन  मतभेदों  के  होते  हुए  कार्यान्वित  शौर  कमल  की  एकता

 भी  तो

 भ्र भि भाषण  में  बड़ी  संयत  भाषा  में  देश  की  सफलता यें कौर  भावी  संभावनायें

 दिखाई गई  हूँ  ।

 लोकल  त्रिक
 कौर  समाजवादी

 ढंग  से  ए  क  योजना पूर्ण  सरथ-व्यवस्था  के  निर्माण में  हमें  कठिनाई  परों

 को  नज़र  अन्दाज़  नहीं  कर  देना  चाहिये  |  यह  कहने  से  कोई  फायदा  नहीं  कि  अभिभाषण

 में  यह  कठिनाई  नहीं  बताई  गई  या  उस  कठिनाई  का  जिक्र  नहीं  किया  गया  ।  हमें

 व्यय  सत्र  में  उन  सभी  पर  तो  विचार  करना  ही  यह  तो  संसद  का  काम

 हमें दो  योजनाओं की  कार्यान्वित  का  काफी  wave  हो  चूका  इसका  फायदा

 उठा  कर  हमें  अब  तुतीय  पंचवर्षीय  योजना  को  कार्यान्वित  करना  चाहिये
 ।

 हमें  तृतीय

 वर्षीय  योजना  काल  में  एक  करोड़  साठ  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  देना  उनके  लिये

 काम  पेदा  करना  है
 ।  इसलिये

 तृतीय  योजना  महत्वाकांक्षी  तो
 होगी  ही

 ।
 इसलिये  हमें  उसके

 प्रति  पूरी  तत्परता  दिखानी  चाहिये  ।

 द्वितीय  योजना  की  सफलताओं  से  हम  पूरी  तरह  सन्तुष्ट  नहीं  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  सोमवार  को  जारी  रखें  ।
 रन

 हम  गैर-सरकारी  कार्य  लेंगे  |

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बंधी  समिति

 चौंतीसवाँ  प्रतिवेदन

 fag  सहगल
 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 :

 यह  सभा  गेंद-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 9RY के  चौंतीसवें  प्रतिवेदन  जो  सभा  में  ११  फरवरी  KXAN  को  उपस्थापित

 किया  गया  सहमत  है  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  तंगामणि )  इस  प्रतिवेदन  के  पैरा  ४,  मद  2,  में  दिया गया  है  कि

 सरकार  के  कर्मचारी  ं  को
 अन्तरिम  सहायता  की  दूसरी  किस्तਂ  सम्बन्धी  संकल्प  की  चर्चा  के  लिये

 डेढ़  घण्टा  रखा  गया  है
 |

 यह  विषय  बड़ा  महत्वपूर्ण है  मैं  चाहता  हूं
 कि  इसके लिये  ढाई  घण्टे

 .

 र्
 मूल

 i
 a  =



 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  ५३४ र  १८८०

 सम्बन्धी  समिति

 उपाध्यक्ष  समिति में  बताया  गया  था  कि  वेतन  आयोग  आवश्यक

 समझेगा  तो  वह  wafer  सहायता  की  सिफारिश  कर  सकता  है  ।  वेतन  ara  जिस  समय  भी

 चाहे  दूसरा  wafer  प्रतिवेदन  पेदा  कर  सकता  है  |

 यदि  इस  संकल्प  के  लिये  अधिक  समय  की  झ्रावस्यकता  उस  पर

 विचार किया  जायेगा  ।

 न्  नाथ  :  वेतन  aa  के  निर्देश-पद  में  दिया  गया  है  कि  ara

 अन्तरिम  सहायता  के  सम्बन्ध  में  प्रतिशत  पेदा  कर  सकता  है  ।  हम  इस  संकल्प  के  द्वारा  आयोग

 से  यही  कहना  चाह  रहे  हैं  कि  वह  अन्तरिम  प्रतिवेदन  पेश  कर  क्योंकि  पुरे  प्रतिवेदन  खाने

 में  बड़ा  विलम्ब  हो  रहा  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  आयोग  से  इसके  लिये  कहे  इसलिए

 यदि  समय  बढ़ा  दिया  तो  अच्छा  तभी  हम  श्रपनी  पुरी  बात  कहू  सकते
 ।

 उपाध्यक्ष
 रस

 सम्बन्ध  में  मुझे  श्रमिक  कुछ  नहीं
 कहना  इसका  निर्णय

 तो  सभा  को  ही  करना  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  मेरा  प्रस्ताव  है  :

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़  दिया  mata
 ——

 रूपभेद  के  साथ  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता  की

 दूसरी  किस्त  देने  सम्बन्धी  संकल्प  के  लिये  नियत  समय  एक  घण्टा  ate  बढ़ा  दिया

 जाये  ॥,"

 महोदय
 :

 नित  यह  है
 :

 प्रस्ताव  के  ara  में  यह  जोड़  दिया

 रूपभेद  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को  अन्तरिम  सहायता की  दूसरी

 किस्त  देने  सम्बन्धी  संकल्प  के  लिये  नियत  समय  एक  घण्टा  शौर  बढ़ा  दिया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 महोदय  प्रशन
 यह  है  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 चौंतीसवें  प्र  तीन  जो  सभा  में  ११  १९४५९  को  उपस्थापित

 किया  गया  सहमत  इस  रूप  भेद  के  साथ  कि  केन्द्रीय  सरकार  केਂ

 चोरियों  को  भ्रन्तरिम  सहायता  की  दूसरी  किस्त  देने  सम्बन्धी  संकल्प  के  लिये

 नियत  समय  पर  एक  घ  टा  बढ़ा  दिया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 प्रंग्रेजी  में



 ५३९६  १३  gaye

 दें के  सभी  लोक  सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण  के  बारे  में

 |

 संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सभा  में  देश  के  सभी  लोक  सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण

 सम्बन्धी  निम्न  संकल्प  जो  श्री  सुबिमन  घोष  ने  १९  ges  को  प्रस्तुत किया

 चर्चा  होगी

 सभा  की  यह  राय  है  कि  संघ  तथा  राज्यों  के  सभी  लोक  सेवा  आयोग  भारत

 सरकार  के  अधीन  होन  चाहियें  शर  उन  सब  की  स्थिति  उच्चतम  न्यायालय

 उच्च  न्यायालय के  समकक्ष  होनी  चाहिये  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिये

 संविधान  में  संशोधन  करन  के  हेतु  saa  विधान  प्रस्तुत  किया  जाये  |

 श्री  सुबिमन  घोष  अपना  भाषण  जारी  रखें
 |

 श्री  सुबिमन घोष  :  हर  व्यक्ति  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  यदि  लोकतंत्र  को

 सुचारू  रूप  से  काय  करना  है  तो  न्यायपालिका  तथा  लोक  सेवा  आयोगों  को  स्वतंत्रता से  काम  करना

 चाहिये  प्रौढ़  इ  नकेਂ  ऊपर  किसी  प्रकार  से  कार्यपालिका  का  नियंत्रण  नहीं  होना  चाहिये  ।  यहां

 पालिका  मेरा  विषय  तो  नहीं  है  किन्तु  इ  तना  भ्रवद्य  कहूंगा  कि  हमारे  संविधान  में  उच्च  न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों के  चयन  में  राज्यपालों  को  कुछ  अधिकार  दिये  गये  हैं  किन्तु  देखने में  यह  कराता हैं

 इन  न्यायाधीशों  के  चयन  में  राजनीतिक  भावनाओें  को  महत्व  दिया  जाता  है  ।  चुनावों में

 हारे हुये  व्यक्तियों  को  यह  स्थान दे  दिया  नात  है  इस  प्रकार  के  न्यायाधीशों  में  न्याय  के  मामले  में

 जनता  का  विश्वास नहीं  रहता  ।  यही  बात  लोक  सेवा  के  साथ  भी  लागू  ह  ।  एक  राज्य में
 तो

 यहां  तक  gat  कि  एक  व्यक्ति  जो  कि  मैट्रिक  भी  पास  नहीं  है  लोक  सेवा  आयोग  सदस्य  बनाये  गये

 कसे  की  जा  सकती  है  कि  एक  व्यक्ति  जो  कि  मिट्टी  भी  नहीं  है  लोक  सेवा  के

 सदस्य  के  नाते  wee  व्यक्ति  का  चयन  कर  सकता  है  ।  इस  प्रस्तावित  विधेयक  द्वारा  इस  प्रकार  की

 धांधलेबाजी  को  रोकने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 मैं  दूसरी  बात  लेता  एक  राज्य  में  लोक  सेवा  का  वर्ष  re  AY-LG  का  ब्यौरा

 284us  में  प्रकाशित  sar  जब  कि  इसे  उसी  ay  के  aa  में  प्रकाशित  कराना

 था  ।  मेरा  ara  विचार  है  कि  उसमें  सरकार  के  विरुद्ध कुछ  आलोचना  थी  इसलिये

 उसे  कुछ  समय  तक  टाला  गया  ग्रोवर  समय  निकल  जाने  के  पाँच  तू  उसे  प्रकाशित  कराया

 गया  ताकि  उस  पर  चर्चा  न  की  जा  सके  |  उस  प्रतिवेदन में  से  दो  उदाहरण मैं  as  सामने

 प्रकट  करूंगा  ।  सर्वेप्रथम एक सरकारी एक  सरकारी  उच्च  पदाधिकारी  के  विरुद्ध कुछ  are  लगाये  गये
 |

 सरकार  ने  यह  मामला  लोक  को  भेजा  आयोग ने  सिफारिश  की  कि

 उस  व्यक्ति  की  उस  पद  से  शरवनी
 कर

 दी  जाये  किन्तु  किसी  प्रकार  उस  उच्च  पदाधिकारी

 ने  अपना  प्रभाव  डाल  कर  सरकार  को  अपने  पक्ष  में  कर  लिया  कौर  सरकार ने  फिर  से  उसका

 मामला  आयोग को  भेजा  ।  आयोग  ने  लिखा  कि  इस  मामले  पर  काफी  सोच  विचार  कर  निर्णय

 दिया
 है

 इसमें  परिवर्तन की  कोई  गुंजाइश  नहीं है  किन्तु इसके  होते  हुये  भी  वह  पदाधिकारी

 झपने पद  पर  १८
 महीने  तक  बना  रहा  उसके  चरचा  उसके  विरुद्ध  लगाये  आरोप  यह  कह

 कर
 वापिस  ले

 लिये
 गये  कि

 वे  गलत
 थे  ।  दूसरे  उदाहरण  में  यह  देखा  गया  कि  सरकार  ने  तीन

 डाक्टरों  तथा  एक  पेथोलोजिस्ट के  लिये  विज्ञापन  दिया  ।  उपयुक्त  व्यक्तियों की  कमी  के  फलस्वरूप
 ara

 ने
 केवल

 एक  व्यक्ति  को  चुना  कौर  सरकार  से  gract  की  कि  वह  फिर से  विज्ञापन  दें  ।

 किन्तु
 व्यवहार

 में  बात  बिल्कुल  दूसरी  ही  हुई  ।  सरकार ने  सात  झूठ  महीने  उन

 मल  wast में
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 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 स्थानों  पर  दूसरे  व्यक्तियों  की  नियुक्ति कर  दी  भ्र ौर  आयोग द्वारा  चुने  हुये  व्यक्ति की  नियुक्त

 यह  कह  कर  टाल  दी  कि  वह  काम  पर  १  महीने  बाद  सकेगा  जब  कि  व्यक्तियों की  नियुक्ति

 उसके  Nl  महीने  की  गई  |  इसी  प्रकार एक  मंत्रालय में  एक  व्यक्ति जो  कि  कन्धा

 है  जिसकी  इष्टि  माइनस  १४  है  शौर  जो  विलिंग्डन  अस्पताल  के  डाक्टरों  द्वारा  योग्य  घोषित  कर

 दिया गया  था  उसके लिये  मेडीकल  बोर्ड  बदला  गया  झ्र ौर  सफदरजंग  भ्र स्प ताल  द्वारा  उसे

 ठीक  घोषित  कराया  गया  क्योंकि  वह  एक  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  का  लड़का  था  ।  उसी

 प्रकार  एक  दूसरे  उच्च  न्याय  तीश  का  लड़का  जो  संघ  लोक  सेवा  द्वारा दो  बार  भ्रनुयपयुक्त

 ठहराने  पर  भी  प्रभी  तक  प्यार  पद  पर  काम  कर  रहा  है  ।  इस  प्रकार  की  घटनायें  हमारे  यहां

 होरही  इस  तरह यह  सिद्ध  हो  है  कि  इन  भ्रायोगों का  निर्माण ठीक  नहीं  है  ।  में  तो

 यह  कहना  चाहता हूं  कि  नियुक्ति  के  मामले  में  ये  आयोग  सर्वोच्च  सत्ता  प्रधान  होनें  चाहियें  ।

 एक  बार  जिस  व्यक्ति  को  लोक  सेवा  आयोग  aaa  ठहरा  देता  है  तो  सरकार  को  उसकी

 नहीं  करनी  चाहिये ं।

 इसके  अतिरिक्त  स्वायत्त  निकायों  जैसे  कि  पोर्ट  कमिश्नर के

 कार्यालय  शादी के  लिये  भी  व्यक्तियों का  चुनाव लोक  सेवा  आयोग के  द्वारा  किया  जाना  चाहियें
 |

 क्योंकि इन  स्थानों  में  भी  नियुक्ति के  समय  मनमानी  चलाई  जाती  है  ।  इसलिये  प्रशासन

 में  अच्छाई  लानी  है  तो  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  लोक  सेवा  आयोगों  एक  अखिल

 भारतीय  निकाय  बनाये  |  श्र  राज्यों  के  लोक  सेवा  अयोग इस  निकाय  उसी  प्रकार

 सदस्य हों  जिस  प्रकार  कि  राज्यों के  उच्च  न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  प्रशासित  किये

 जाते  हैं  ।  इनमें  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  अथवा  राज्यपालों द्वारा  इस  उच्चतम  निकाय

 के  अध्यक्ष  के  बरामद से  की  जानी  चाहिय े।  इस  उच्चतम  निकाय  के  दो  कार्य  होने  चाहिये  ।

 सर्वप्रथम  तो  यह  व्यवितयों का  चयन  करेगी  तथा  दूसरे  राज्यों  में  काम  करने  वाले  लोक  सेवा  आयोग

 के  विरुद्ध  की  गई  शिकायतों  की  सुनवाई  करेगी  ।  जो  कि  अपील  के  रूप  में  इसके  सामने  पेश

 की  जायेंगी ।  इसके  लिये  विस्तृत  नियम  बनाये  जा  सकते  हैं  ।  दूसरे  राज्यों  के  इन  लोक  सेवा

 ्र  योगों  के  ऊपर  बनाया  गया  निकाय  अथवा  अ्रखिल  भारतीय  निकाय  को  aaa  चिकित्सा

 विशेषज्ञ  मंडल  चाहिये
 जो

 कि  इस  लोक  सेवा  आयोग  के  प्रति  ही
 निष्ठावान  होगा  न  किसी  कौर  के  प्रति  ।

 तीसरे  सरकार  को  यह  करना  चाहियें  कि  कौन से  पदों  के  लिये  लोक  सेवा

 आयोगों  को  नियुक्ति  करनी  होगी  ate  कौन  से  पदों  के  लिये  जैसे  कि  किसी  देश

 में  राजदूत की  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिये  लोक

 सेवा  आयोग  हे सम्मख  जाने की  शझवश्यकता नहीं  है  ।  अर  जब  एक  बार  वह  तय  हो  जाता

 है  तो  सरकार को  फिर  लोक  सेवाश्रायोग  की  सिफारिश के  बिना  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति

 करने  का  शअ्रधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  अगर  सरकार  को  अस्थायी  पदों  के  लियें  व्यक्तियों

 की  आवश्यकता
 है  तो  लोक  सेवा

 आयोग
 से

 विभागीय  अझ्ाघधार पर पर  अथवा  सुविधा के  अनुसार

 सूची  तयार  करने  के  लिये  कह  सकती है  ।  जब  भी  सरकार  को  ऐसे  व्यक्तियों  की  आवश्यकता

 हो  वह
 इन

 लोक  सेवा  आयोगों  को
 शर

 वे  व्यक्तियों की  सूची  सरकार को  देंगें  ।

 इस
 प्रकार  पक्षपात  का  मामला बहुत  कुछ  समाप्त  हो  जायेगा  |

 मैं  wet  करता  हूं  कि
 सरकार

 प्रशासन  में  सुघड़ता  लाने  के  लिये  इस  विषय  में  ह्वदय  ही  कुछ  करेगी ।

 णणाणटाणपणाााााएग
 उपाध्यक्ष  :  संकल्प  प्रस्तुत  ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 नियंत्रण के  बारे  में  संकल्प

 श्री  श्री  नारायण  दास  )  :  मैं
 मूल  संकल्प  के  स्थान  पर  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या

 १  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री  राजेन्द्र  सिह  मैँ  मूल  संकल्प के  स्थान  पर  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या

 २  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 TSqTEAAT  महोदय  :  ये  दोनों  संशोधन  4  संकल्प  सभा  के  सामने  हैं  |

 श्री  श्रीनारायण
 दास  :

 माननीय  सदस्य
 ने

 जो  कुछ  कहा है  उसे  देखते  हुये  तो  इस

 बात  की  झ्रावश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  कि  संविधान  में  dates करने  के  लिये  किसी  विधान

 की  अ्रावस्यकता  र

 बर्मन  पीटरसन  हुए|

 इस  संकल्प
 में  दो  बातें  महत्वपूर्ण  हैं। एक तो एक  तो  यह  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्यों के  लोक

 सेवा  अ्रायोग  केन्द्रीय  सरकार  के  अ्रधीन  हो  दूसरे  उनके  अधिकार  उच्चतम  न्यायालय  जैसे

 हों  ।  ऐसा प्रतीत होता  है  कि  वें  यह  सुझाव  देना  चाहते  हैं  कि  इन  आयोगों को  जिन

 पदों  के  लिये  नियुक्ति  करने  का  झ्र धि कार  मिला  है  उन  पर  नियुक्ति  करने  के  मामले  में

 वे  स्वतन्त्र  हों  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  लोकतंत्र  के  सफल  संचालन  के  लिये  ही  उन्होंने यह  सुझाव  दिया  है  ।

 हमारे  संविधान  में  अ्रघिकारों  का  विभाजन  किया  गया  है
 ।

 चूंकि  हमारी  सरकार  संघात्मक  सरकार

 है  इसलिये  अधिकार  विभाजित  यहां  तक  कि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामलों
 में

 राज्य  सरकारें

 स्वतन्त्र  हैं  ्र  केन्द्र को  उनमें  हस्तक्षेप  करने का  अधिकार  नहीं है  ।

 लोक  सेवा  के  मामले  में  भी  राज्यों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  भ्र पने

 यहां  लोक  सेवा  आयोग  रखें |  र  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इसके
 लिये  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  विधान  बनाया  जाये  तो  इसके  लिये  शभ्रावश्यक है  कि

 प्रत्येक  राज्य  से  उसकी  राय  जायें  क्योंकि  केवल इस  सदन  की
 राय  लेना  ही  उपयुक्त

 नहीं  चूंकि इसका  प्रभाव  राज्य  सरकारों के  कार्य  संचालन पर  पड़ेगा  आवश्यक  राज्यों

 कौर  उनकी राय में  रहने  वाले  व्यक्तियों  तथा  वहा ंके  विधान  सभाइयों की  राय  ली  जाय े।

 जाने  इस  सदन  को  कोई  नहीं  लेना  चाहिये

 यदि  सदन  ag  समझता
 है  कि  यह  मामला  विचारणीय  है  तो  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इस

 मामले
 की

 जांच  करने
 के

 लिये  एक  समिति की  नियुक्ति  कर  दी  जाये  ।  राज्यों  के  व्यक्तियों

 तथा  वहां  की  सरकारों  से  उनकी  राय  श्री  जाने  के  ्य  ही  हमें  अपनी  राय  इस  सम्बन्ध

 में  देनी  चाहिये ।

 यह  तो  ठीक  कि  पक्षपात  तथा  बिना  किसी  भेदभाव  के  होनी  चाहिये
 |

 हमारा  देश  एक  बहुत  बड़ा  देश  सभी  कुछ  केन्द्र  से  हो  यह  संभव  नहीं  राज्यों को

 भी  कुछ  अधिकार मिलने  चाहियें  ।  केन्द्रीयकरण  लोकतन्त्र  के  विरुद्ध  केन्द्र  में  बैठकर  सदस्यों

 को
 इस  बात  का  झ्राभास  कि

 द्रमुक  राज्य  में  किस  प्रकार  के  व्यक्तियों  की  आवश्यकता

 कठिन है  ।  इसलिये कुछ  भ्र धि कार
 es  राज्य  प्रयोगों  को  दिये  गये  हैं  ।  a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नियन्त्रण के  बारे  में  प्रस्ताव

 इस  सम्बन्ध  में  उच्चतम न्यायालय का  उल्लेख  किया  गया  है  |  ag  ठीक  है  कि

 न्यायालय  है  किन्तु -  कितने  ऐसे  व्यक्ति  यहां  हैं  जो  इसका  उपयोग  कर  पाते  हैं  क्यों
 कि

 यह  बहुत

 महंगी है  ।  किन्तु  हमारा  उद्देश्य तो  अधिकारों  को  श्रमिक  निकायों  में  बांटने  का  है
 न  कि  उन्हें

 ्य
 केन्द्रीयकरण  करने का  इसीलिये  हमारे  यहां  उच्चन्यायालयों की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 a  स्वतन्त्र  रह  कर  कार्य  कर  रहे  हैं  |

 जिस  प्रकार  कि  न्यायपालिका  में  स्वतंत्रता के  साथ  ard  हो  रहा है  उसी  प्रकार

 सेवा  झायोग  के  सदस्यों  को  उस  सरकार से  जिसके  द्वारा  उनकी  नियुक्ति की  गई
 डरना  नहीं

 चाहिये  |

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  पहले  इसका  केन्द्रीयकरण  किया  जाये  प्रत्येक

 राज्य  में  लोक-सेवा  की  शाखायें  खोली  जायें  ।  मैं  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 दूसरे  उन्होंने  लोक-सेवा  आयोग  के  द्वारा  सभी  नियुक्ति करने  का  उल्लेख  किया  किन्तु  हो

 सकता है  उनका  चुनाव  हमेशा  अच्छा न  हो  क्योंकि  चुनने  वाले  सदस्य  भी  मनुष्य  हैं  वे
 भी

 भावनाओं से  प्रभावित होते  हैं  ।  इसीलिये  व्यक्तियों  की  नियुक्ति का  कार्य  सरकार  तथा

 सेवा  आयोग  को  सौंपा गया  है  |  हमारे  संविधान में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जब  कभी  किसी

 नियुक्ति  के  बारे  में  सरकार  तथा  लोक-सेवा  आयोग के  बीच  मतभेद  हो  तो  संसद्‌ के  समक्ष  यह

 मामला लाया  जाये  इस  पर  चर्चा  करने  का  अधिकार  है  |  a  मैं  समझता  हूं
 कि

 जो  बातें  यहां  उठाई  जाती  हैं  उसके  आधार पर  कोई भी  सरकार  लोक-सेवा आयोग  की  सिफारिशों

 के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकती  ।  हमने  देखा  भी  है  कि  जब  संघ  लोक-सेवा  अ्रायोग के  प्रतिवेदन

 पर  चर्चा  हुई  थी  तो  यहां  सदस्यों  द्वारा  उठायी  गयी  बातों  पर  सरकार  ने  ध्यान  दिया

 था  |

 wa  मैं  यही  कहूंगा  कि  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  बनाई  जाये  ।

 यह  ॒  समिति  प्रत्येक  राज्य  में  वहां  की  जनता  से  वहां  के  सरकारी  सदस्यों  से  उनकी

 राय  ले  इस  सभा  को  aoa  प्रतिवेदन  देगी  ।  तभी हम  उस  प्रतिवेदन  के  aren

 पर  यह  निर्णय  कर  सकेंगे  कि  क्या  इसकी  झ्रावश्यकता  कया  ऐसा  करना  वांछनीय है  स्वत

 महीनों  संशोधन  सभा  के  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  राजेन्द्र सिह
 :  मेरा  २  संशोधन  जो  कि  मैंने  मूल  प्रस्ताव  को  सबस्टीट्यूट

 करने  के  लिये  मूव  किया  है  ।
 उसमें  मैंन  यह  छोड़  दिया  है  कि  सुप्रीम कोट  की  बराबरी  का  तो

 एक  केन्द्रीय  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  हो  किन्तु  पालियामेंट  के  मातहत उसको  सारा  काम  होता

 रहे  कौर  जो  उसके  काम  हों  उन  पर  निगरानी  करने  के  लिये  पार्लियामेंट को  अधिकार  हो  ।

 बदकिस्मती  से  वह  बातें  उसमें  नहीं  are  जिनको  कि  मैँ  चाहता था  कौर  जिनको  कि

 लाना  मेरा  था  ।

 दूसरी  बात  जब  मैँने  यह  wy  सामने  रक्खा  तो  उस  समय  मेरे  दिमाग

 में
 यह  बात

 थी
 कि  यदि  यह  संशोधन  मंजूर  हो  या उस  पर  विचार भी  हो  तो  एक  संवैधानिक  wea

 af  घान उठता  है  कि  जो  हमारा  संविधान  है  उसमें  हमें  एक  मौखिक  परिवर्तन  करना  पड़ेगा  ।

 एक  बहुत
 पवित्र

 निधि  है  ate  साधारण  तौर  पर  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करना  किन्तु

 जिस  समय
 इस  संविधान

 की
 रचना

 हुई  उस  समय  ak  राज  के  समय  के  दौरान  हमारे
 ख्यालात  कौर

 जो  हमारी  ७
 उनमें  महान्‌  परिवर्तन हुए  हैं  शौर  उन  परिवर्तनों  को

 दृष्टि में  रखते  हुये  हमें  wet  संविधान  के
 इन्दर  श्रावक  परिवर्तन  करना  होगा ।



 YSo  देश  के  सभी  लोक-सेवा  झ्रायोगों पर  केन्द्रीय  १३  १९४५८

 नियन्त्रण  के  बारे  में  संकल्प

 राजें'द्र

 सभापति  महोदय  मैँ  सदन  के  माननीय  सदस्यों
 का

 ध्यान
 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 शासन  भ्र  संगठन  के  मुताल्लिक  बातें  कही  गई  हैं  उनकी  we  दिलाना  चाहता  हुं  ।

 उसके  ६  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  यदि  हमें  इस  देह  का  alas  विकास  करना  है

 a  आर्थिक  ढांचा  सुदृढ़ करना  है  तो  जो  शासन  हमने  ब्रिटिश  हुकूमत  से  विरासत  में  लिया

 उस  शासन के  जो  आधार हैं  AK  जो  उसका  ढांचा  है  उसके  अन्दर  परिवर्तन  करना  होगा

 at  उन  परिवर्तनों  को  करने  के  लिये  यदि  हमें  संविधान  में  कहीं-कहीं पर  परिवर्तन

 करना  भी  झ्रावद्यक हो  जाये  तो  उस  परिवर्तन को  हमें  करने  के  लिये  सही  तैयार  हो  जाना

 चाहिये  atc  उन  परिवर्तनों  को  अंगीकार  कर  लेना  चाहिये

 सभापति  देश  के  प्रशासन  का  जो
 मेरा  भ्रनुभव  उसको  सोच

 कर
 देख

 कर  मेरे मन  में  जो  एक  पीड़ा  होती  व्यथा  होती है  उसको  मैँ  यहां  सदन में  व्यक्त  करके  इस

 सदन  का  समय  बर्बाद  नहीं  करना  चाहता हूं  ।  मगर  मैं  कांग्रेस  के  हर  एक  व्यक्ति  से

 चाहे  वह  मंत्री  हो  झ्रथवा  साधारण  देश  के  किसी भी  हिस्से  में  वे  चले  जाये  अलबत्ता

 उस  जगह  को  छोड़  कर  जहां  कि  वे  स्वयं  दया सन में  सब  जगहों  पर  घूम  करके  नगर  वे  यह

 कह  सकें  कि  हमारे देश  के
 श्रीधर  जो

 शासन  है  वह  एक  ईमानदार  शासन है
 भ्र ौर उस

 उस
 शासन  के

 ऊपर  हमको  भरोसा  are  विश्वास  होते  मैँ  मान  लूंगा  में  सही  स्वीकार कर  लूंगा  कि

 जो  श्राप  करते  हैं  वह  सही  है  ।  सभापति  सारे  देश  में  घूमने  का  मुझ  को  भी  मौका

 मिला हैं
 ौर  जिस  महकमे  में  मैँ

 जिस  व्यक्ति  से
 मैं  सबों ने  एक

 जबान  एक

 राय  से  कि  राज  देश  के  इन्दर  जितना  शासन  में  भ्रष्टाचार  जितना  अनाचार

 प्रौढ़  जितना  दूर चार  राज  हमारा  शासन  है  उतना  शायद  ब्रिटिश  हुकूमत  के  जमाने

 में  नहीं  था  |

 हमारे  कांग्रेस  के  मंत्री  oa  की  बात  देश  को  ७  बढ़ाने की  बात

 प्रगति  की  बात  करेंगे  ,  समाजवाद  की  राम  राज्य  की  बात  परन्तु  देश  में

 शासन
 शासन  ईमानदार  शासन  में  देशभक्ति  इसका  उनको  कोई  परवाह  नहीं

 है  ।

 सभापति
 मैँ  उनकी  इस  राय

 से
 सहमत  नहीं  हू ंकि  चूंकि  एक  अ्र।दमी  पब्लिक

 स्विस
 कमीशन  का  सदस्य  या  चेयरमैन  है  इसलिये  वह  बड़ा  ईमानदार  है

 ।  वह

 ऊंची  कुरसी  पर
 ब  ठ

 गया  है  इसलिये  उसका  दिल  ar  दिमाग  ऊंचा हो  गया  है  यह  मैं  नहीं

 मानता
 |  जैसा  कि  हमारे  भाई  श्रो  श्रीनारायण  दास  जी  ने  कहा  वह  श्रादमी  भी  हमारे

 ही  समाज से  उत्पन्न  हुआ है  जो  हमारे  समाज  में  व्याधियां  हैं  वे  उसके  wax  भी  मौजूद
 ।  भ्र  इसका  इलाज  होना  चाहिये  ।  आयोग  ने  कहा  था  इंटेग्रेटिड़  इन

 एडमिनिस्ट्रेशन  )  तीन  वह  कब्ल  यह  निवेदन  किया  गया  था  कि  देश  के  शासन  के

 wat  सत्यता  के
 वातावरण  की  उत्पति  होनी  चाहिये  ।  सभापति acer

 हमारा  प्रौढ़
 सदन  के  सदस्यों  का  यह  च्  है  कि  इन  तीन  वर्षों  में  देश  का  शासन

 पर
 भी  भ्र धो मुखी  इस  शासन के  श्रीधर  कोई  विकास  नहीं  हुमा  है  ।  कौर

 में  घोष
 साहब  की  इस

 बात  का
 समर्थन  करता हूं  कि  राज  देश  के  सामने  एक  तुफान

 कौर  कभी  भी
 हम

 इस  फोन  के  थपेड़े में  पड़  सकते  मैं  कहता हूं  कि  यह  देश  विसूवियस
 के  मुख॒

 पर
 खड़ा  कभी भी  यह  ज्वालामुखी फट  सकता  है  ate  देश  का  विनाश  हो  सकता

 है  यदि  शासन
 के

 ac  माकूल  परिवर्तन  न  किया  गंया  ।



 देश  के  सभी  लोक-सेवा  पर  केन्द्रीय  भूर्ज २४  १८८०

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 मैं  उस  दिन  को  याद  करता हं  जब  कि  aia  संग्राम में  एक  बच्चे  की  हैसियत से  मुझ

 कौ  लड़ना पड़ा  था  ।  उस  समय  हमारा  नारा  था  कि  जेलर  प्रौढ़  दरोगा  हमारे  ससुर

 ar  साले  an  जेल  हमारी  सुसराल है  ।  मगर  बड़ी  जिम्मेदारी के  जितनी

 जिम्मेदारी  एक  संसद  के  सदस्य में  हो  सकती  उस  सारी  जिम्मेदारी के  साथ  ait  इज्जत

 ax  मर्यादा  का  ख्याल रखते  हुये  म  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सदन  के  सामने  कि

 amt  के  चाहे  वह  कैबिनेट की  श्रेणी के  चाहे  वह  डिप्टी  मिनिस्टर  हो  या  पालियामेंटरी

 सेक्रेटरी  उनका एक  ही  काम  रह  गया है  कि  वह  शासन का  समर्थन  करें  ।  जिस  तरह

 से  एक  नामा कुल प्रो  गलत  दामाद  भी  घर  में  जाता  है  तो  उसकी  खातिर  की  जातों

 उसी  तरह  से  भ्रमर  कोई  भ्रष्टाचारी  होता  है  तो  हमारे  मंत्री  उसका  समर्थन  करते

 हैं  बाहर  ही  नहीं  सदन  के  भीतर  भी  ।  यह  प्रजातंत्र का  मखौल  इस  सदन  कें  अन्दर  हो  रहा

 है  ।  कल  की  बात  है  कि  कीमत  सरे  श्राम  सदन  में  बड़ी  जवाब  देही  के  साथ

 कि  सोनपुर  का  डी
 ०  टी०  एस०  अपने  घर  में  वेश्यालयों को  बुलाता  वे  बिना  टिकिट  आती

 हैं  ।  उनके  साथ  जो  बात  होती  होगी  वह  तो  में  दुरबीन  लगा  कर  नहीं  fas

 सुनता हुं  प्रौढ़  उससे  भ्र दा जा  करता हूं  ।  इस  पर  डिप्टी  मिनिस्टर साहब  ने  कहा  कि  यह

 सर  गलत है  ।  मे  कहता  हूं  कि  भ्रमर  गलत  है  तो  श्राप  इसकी  तहकीकात  कीजिये  ।  एक

 लहमे में  कह  दिया  कि  गलत है  मैंने  चुनौती  दी  कि  तहकीकात होनी  चाहिये  आर  अगर

 यह  बात  सही  हो  तो  उनको  इस्तीफा  देना  चाहिये  श्र  नगर  गलत  होगी तो  मैं  इस्  फा  देनें

 er  तैयार हुं  ।  मैं  नहीं  समझता  fe  axe  संसद्  का  सदस्य  हो  गया तो  मैँ  ऊंचा  उठ

 गया हूं  ।  मैं इस  पद  को  एक  लहमे में  छोड़  सकता  हुं  ।  मगर  वह  मेरी  बात पी  गये  ।  वह  मेरे

 साथी  हैं  ।  उनको  ऊंची  कुरसी  मिल  गयी  है  ।  मुझे  उनके  साथ  काम  करने  का  मौका  मिला  है  ।

 लेकिन  जब  मे  एक  अभियोग  लगाता  हं  तो  वह  कहते हैं  कि  यह  सरासर गलत  है  क्या  इसी

 के  लिये  वह  उपमंत्री  हुये  है ं?  कोई  आदमी सही  है

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  श्रानरे  ल  मेम्बर  ने  कल  भी  एक  दो  दफा  यही  चीज़

 cela  दुहराई  |  वह  पेशकश कर  रहेगें  कि  इस  चीज को  साबित  करेंगे  शरीर वह  इस  चीज

 को  साबित कर  सकते  हैं  तो  मैं  उस  अफसर  को  कड़ी  से  कड़ी  सजा  दे  सकता हुं  ।

 श्री  राजेन्द्र  बहुत  बहुत  घन्यवाद  |

 इस  सभा  के  सामने  विषय  यह  है  कि  सार्वजनिक  सेवायों  के  लिये

 अच्छे  व्यक्तियों  की  नियुक्ति कैसे  की  जाये  ।  मैँ  चाहता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  संकल्प  से

 सुसंगत  बातों पर  ही  प्रकाश डा  क  कौर  व्यक्तिगत  उदाहरणों का  उल्लेख  न  वे  इस  वर्तमान

 व्यवस्था  की  श्रालोचना  कर  सकते  हैं  तथा  नई  व्यवस्था  जारी  करके  उसमें  सुधार  करने

 का  सुझाव  दे  सकते  व्यक्तिगत  उदाहरण कहीं  कहीं  ही  दे  सकते हैं  ।

 aster  सिह
 :

 मैं  यही  निवेदन कर  रहा  थां  कि  जहां  कहीं  भी  हम  जाते  हैं  चाहे

 रेलवे  विभाग  है  भ्रमणा  प्रशासकीय विभाग  सभी  जगह  गड़बड़  है  ।  कल  माननीय

 रेलवे  उपमंत्री  से  मेँ  समयाभाव  के  कारण  नहीं  मिल  सका  ॥  at  उन्होंने कम  से  कम

 इतना  झ्राइवासन
 तो

 दिया
 है  कि  मामले  की  जांच  की  जायेगी

 ।  कहां तो  वह  कहते  थे  कि

 मेरी  बात  बिल्कुल  गलत  गए  थी  ewe  ee  ऑ

 tam  अंग्रेजी  में  ।



 ४२  देश के  सभी  लोक-सेवा  आयोगों पर  केन्द्रीय  १३  Peas

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 yet  झञाहनवाज  खां  :  है  कि  माननीय सदस्य  त्यागपत्र  वाली बात  नहीं

 भूले  होंगे  ।

 श्री  स०  स०  :  :
 यह  बात  दोनों  कौर  लागू  होती  है  ।

 श्री  शाहनवाज़ खां
 :

 इजाज़त  हो  तो  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 wat
 ल  मेम्बर

 नें

 यह  कहा  था  कि  उनके  सैलून  में  tears  जाया  करती  हैं
 ।

 श्री  राजेन्द्र  मैँने  सैलून  नहीं  कहा  था  मैने कहा  था  कि  सोनपुर

 का  डी०  to ०  एस०  छपरा  से  ३५  मील  अलग  के  दाहर  से  वेश्यालयों  को  बुलाता  है  ।  मैंने  co
 टी  ०

 ई०  से  कहा  कि  जाकर  चैक
 तो

 उसने  कहा
 कि

 इससे
 तो

 मेरी  नौकरी  जाती  रहेंगी  तुम  ही

 चैक  करो
 ।  आखिर

 चूंकि  मुझे
 को

 भी  वहां  से  वोट  मिलते  हैं  इसलिये  मैंने  भी  छोड़

 दिया  |

 महोदय  :  wert  महोदय  ने  एक  व्यवस्था  यह  भी  की  थी  कि  जब  किसी

 माननीय  सदस्य  को  किसी  पदाधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  आरोप  लगाने  हों  तो  वह  पहले

 सम्बन्धित  मंत्री  महोदय  को  लिख  कर  भेजें ait  उनके  उत्तर से  wage होन  पर  ही
 सदनों

 इसका  उल्लेख  करें  कौर  इसकी  सूचना  अध्यक्ष  महोदय  को  भेज  दें  यह  बहुत  ग्रन्थि  प्रथा  है

 भर  हमें  इस  का  पालन  करना  चाहिये  क्योंकि  कि  कोई  भी  सदस्य  किसी  भी  पदाधिकारी

 के  विरुद्ध  काई  भी  आरोप लगा  सकते हैं  परौ  हम  उनके  बारे  में  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकते  तथा  उनके

 सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं कर  सकते  ।  इसलिये  हमें  भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  जारी  की  गई

 माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  नियम  संख्या  ३५३ का  पालन  करना  चाहिये

 देखें  ।

 श्री  राजेन्द्र सिह
 :  मेंने  इसे  समझ  लिया  है  ak  इस  मामले  को  महोदय  ae  ले

 जाऊंगा
 |  साथ ही  यह  भी  जानता  हूं  कि  यदि  मैंने  यह  बात  श्री  शाहनवाज़  खां  को  लिखी तो  मक  से

 कम  महीने  तक  उत्तर  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  |

 में  यह  कहना  चाहता  था  कि  पब्लिक  स्विस  कमीशन  में  भी  वही  दोष  वर्तमान  जो

 कि  किसी  महकमे  में  या  किसी  मंत्री  के  साथ  ada  हैं  ।  में  यह  नहीं  मानता  कि  वह

 इन  बातों  से  agar  यह  ठीक है  कि  संविधान के  ala  देश  के  हर  एक  प्रदेश में  एक-एक

 पब्लिक  सर्विस  कमीशन  लेकिन  में  org  को  बिहार  की  स्थिति  के  बारे  में  बताना  चाहता

 मेरे  बिहार  के
 दोस्तों

 को  पता  में  बिहार की  बात  करता  ioe  दूसरे  सूबों  के  बारे

 में
 में  नहीं  जानता  हुं  ।  वहां  पर  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  मायने ये  हे  कि  यदि  किसी  जाति

 विशेष  के  लोग  कमीशन  के  मेम्बर  तो  वे  भ्र पनी  जाति  के  उम्मीदवारों  को  खोजते
 a
 ए  |  हमारे  यहां  यदि  कोई  व्यक्ति  झ्राफ़िसर  हो  जाता  है  ate  वह  नगर  किसी  मिनिस्टर

 की  बिरादरी  का  gat,  तो  उसको  अपने  थाने  सब-डिवीज़न  में  या  अपने

 जिले  में  रखा  जाता  है  ।.
 में  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राज  हार  में  रोज-मरा  की  जिन्दगी  बड़ी

 विषाक्त  हो  गई  है  |
 एक  प्रादमी  दूसरे  से  बात  करने  में  सहमत  है  |  वह  डरता  है  कि  कहीं

 इस
 के  कोई  दूसरे  मायने  न  लगा  लिये  जायें  ।  जब

 मेँ  एक
 केन्द्रीय  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  की  बात

 करता
 हैं  ही  उस  का

 अर्थ  यह  नहीं  है
 कि

 में  प्रदेशो ंके
 स्वशासन  के  विरुद्ध हूं

 at  उसकी  खत्म

 अंग्रेजी  में इ मा मूल



 म ्रे २४  माघ  ,१८८०  देश  के  सभी  लोक-सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 करना  चाहता  में  यह  चाहता  हूं  कि  सारे  देश  के  लिये  एक  सेवा  आयोग हो  कौर  उसके

 मातहत  अर  लोग  हों  ।  मेरा  ख्याल है  कि  ऐसा  होने पर  हम  चम  ak  दूसरे

 राज जो छोडे-छोरे  झगड़ों से  मुक्त  हो  सकते  जिन  में  हम  इस  वक्त  फंसे  हुये

 हालत  उस  को  ड्राप  देखिये  |  हमारे  सुबे  में एक  दिन  वह  समय  जब कि  यह  लहर

 यह  वातावरण  पैदा  हनना  कि  बिहार  में  दूसरे  प्रदेश  के  भ्रादमी  को  रख  न  लिया

 जाये  कौर  बिहार  में  ऊंचे  पदों  पर  केवल  बिहारियों  को  हीं  रखा  जाये  |  वह  लहर

 आन्दोलन  हु  पौर  उसके  कुछ  नतीजे  भी  लेकिन  ग्यारह  वर्ष  के  शासन के
 बाद  अराज

 स्थिथि  यह  है  कि  यह  भावना  पैदा  हो  गई  है  कि  ऊंचे  पदों  पर  बिहारियो ंको  न  रखा  जाये  ।

 कायस्थों  ate  ब्राह्मणों  ने  एक  दूसरे  का  विश्वास  खो  दिया  है  ।  हमारे  प्रदेश में  १७

 जिलों में  १४,  १४  जिलों  में  नान-बिहारी  कलेक्टर  हूं  मुझे उन  से  कोई  so  नहीं है  उन में

 से  काफ़ी  अच्छे  लोग  कुछ  नाजायज  लोग  भी  लेकिन  काफ़ी  ess  मेरा  निवेदन  यह

 है  कि  जो  जिस  प्रदेश  का  वह  अपने  प्रदेश  में  कम  से  कम  नौकरी  न  तभी  कुछ  न्याय  हो  सकता

 बिहार  के  लोग  कौर  एरिया  के  मूर्ति  सर्विस  में  जायें  ,  लेकिन  उन  को  मद्रास

 मं  रखा  जाये  कौर  मद्रास  के  लोगों को  बिहार में  रखा  जाये  ।  इसी  तरह  बंगाल  के  लोगों

 को  पंजाब  में  रखा  जाये  दौर  पंजाब  के  लोगों  को  बंगाल  में  रखा  जाये  |  इस  का  लाभ  यह

 होगा  कि  किसी  प्रदेश के  जो  शासक  उन  को  उस  जमीन से  कोई  लगाव  नहीं  होगा  त्रौरः

 उनमें  कोई  प्रेजुडिस  ——qaine—at  नहीं  होगा  |  वे  स्ट्रीक्टली  प्रा  अफ़

 व्यू  से  सब  प्रश्नों  को  इस  दृष्टि से  कि  हमारी  सेवायों में  सुघार  हो

 उन  की  दक्षता में  बुद्धि  उन  का  चरित्र  wea  हो  शौर  उन  के  व्यक्तिगत  में  सचाई

 किसी  भी  पार्टी  या  फ़िरके  से  उनका  सम्बन्ध  न  यह  आवश्यक  है  कि  एक  यूनिफाइड  सेंट्रल

 सर्विस  कमीशन  नियुक्त  किया  जाये  श्र  उस  के  मातहत  हर  महकमे  के  लिये  नौकर  रखने  की

 व्यवस्था  लेकिन  इट  फूड  बी  एकाउंटेबल  टु  दि  पालियामेंट  ।  संसद  के  प्रति  उत्तर  दायी

 में  इस  बात  से  बिल्कुल  सहमत  नहीं  हूं  कि  पब्लिक  सर्विस  कमी दान  के  लोग  देवता  हैं  श्र

 वे  कभी  गल्ती  नही  करेंगे  ।  उन  के  कार्यों पालियामेंट  हर  वर्ष  उन  की  रिपो  पर  विचार

 पर  नजर  रखे  कौर  we  उसको  कोई  गलती  दिखाई  तो  उस  का  सुधार  किंया  जाये  ।

 सभापति
 मे  श्राप  का  बहुत  अनुगृहीत  हुं  कि  ara  ने  क्षमा  कर  के  मुझे  इतना

 दिया  |  घन्यवाद  |

 श्री  गजराज  fag  :  विधान-निर्माताओं  ने  जब  केन्द्र  प्रौढ़  राज्यों  के  लिये

 अ्रलग-श्रलग  सर्विस  कमीशन  बनाने  की  व्यवस्था  तो  उद्देश्य  उन  का  यह  था  कि  राज़्यों

 को  यने  दायरे  में  पुरी  स्वतन्त्रता  रहे  श्र  वे  अपनी  सर्विसिज  में  लोगों  को  भर्ती  कर  सकें  कौर

 जहां तक  केन्द्रीय  सेवायों  का  सम्बन्ध  उस  में  केन्द्र  को  भी  पूरी  स्वतन्त्रता  रहे  ।  जहां  तक

 श्री  घोष  के
 प्रस्ताव

 का  सम्बन्ध  श्री  श्रीनारायण दास  कौर  श्री  राजेन्द्र सिह  ने  उस  पर

 अपने  संशोधन  पेश  किये  में  उन  की  आत्मा  से  सहमत  नहीं  एक  बात  में  कहना

 श्र  वह  यह  है  कि  चाहे  वह  राज्य  की  सर्विस  कमिशन  हो  चाहे  केन्द्र

 कुछ  इस  तरह  की  प्रवृत्ति  बनती  जा  रही है  कि
 जो  सेवायें  हें  उनको  किसी  न  किसी  प्रकार  से

 उन  कमीशंड  के
 दायरे

 से
 निकाल

 करके  wed  प्राधिकार  क्षेत्र  में  किया  जाने  लग  गया  है  श्र

 कर  लिया  गया  कभी  लोक-सभा  सचिवालय  की  अर  से  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  हुई  है  ।

 जिसका  नाम  है  क्लासिफाइड  लिस्ट  arg  पब्लिक  अंडरटेकिंग  एंड  दर  बाडीस  इन  इंडिया  कौर

 ag  किताब हम
 लोगों

 को  गई  है  श्र  इसमें  दर्ज है  कि  अरबों  रुपये  का  प्रबन्ध  करने



 uy  देश  के  सभी  लोक-सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय  १३  Reus

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 [at  त्र

 वाली  जो  संस्थायें  हूं  जिनका  निर्माण  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 किया  उनके  वाधीन  जो  नियुक्तियां

 होती  वे  बिना  कमिशन को  पूछे  या
 बिना  उसकी राय  लिये  ही  कर  ली  जाती  है  ।  इसकी

 कोई  जरूरत  महसूस  नहीं  की  जाती  है  कौर  न  इसकी  कोई  जरूरत  ही  है  ।  हिन्दुस्तान  की

 सरकार  का  जितना  बजट  है  उससे  कहीं  अधिक  रुपया  ये  जो  संस्थायें  उसका  वे  प्रबन्ध

 करती  gar  करेंगी  ।  उनके  वाधीन  होने  वाली  नियुक्तियों  के  बारे  में  पब्लिक

 सर्विस  कंडीशन  को  न  पूछने  की  आवश्यकता  है  श्र  न  ही  इसकी  राय  लेने  की  जरूरत  है  ।

 में  यह  भी  बतलाना  चाहता  हूं  कि  दो-दो  हज़ार  स्वयं  मासिक  की  नियुक्तियां  हें  उनको

 करते  समय  हो  सकता  है  किं  गवर्नमेंट  मिनिस्टर  से  पुछते  की  जरूरत  पड़े  वर्ना  जो  चेयरमेन  इन

 संस्थानों  के  हैं  या  जो  डाइरेक्टर्स  हें वे  ही  अपने  श्राप  बड़ी-बड़ी  तनख्वाहों  वालों  की  नियुक्तियां

 कर  सकते हें  |  यह  में  समझता  हूं  जनतंत्र  के  विकास  के  लिये  west  नहीं  है  ।

 जितनी  भी  नियुक्तियां  हों  वे  सभी  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  की  मौत  होनी  चाहिये  |  यह

 एक  saa  होना  चाहिये  लेकिन  में  ost  देख  रहा हूं  कि  इस  उसूल  की  पुरे  तौर  से  हत्या

 की  जा  रही  है
 फिर  चाहे  राज्यों  का  सवाल  हो  या  केन्द्र  काहो  ।

 में  जानता हूं  कि  राज्य  भी  अपने  सीमित  क्षेत्र  में  इस  तरह  की  प्रवृत्ति  दिखाते  हें  कि  वे

 अलग-मुरली  तरीके  से  अपने  श्रादिथों  को  भरती  कर  लेते  हें  शर  एस्से-ऐेसे  लोगों  को  रख

 लेत ेहें  जिनको  कि  सात  आठ  सी  शौर  एक  हजार  रूपये  तनख्वाह  दी  जाती  है  कौर  कमिशन

 की  कोई  राय  ही  नहीं  ली  जाती  उससे  पुछा  तक  नहीं  जाता  है  ।  जब  यह  सवाल  पैदा  होता  है

 fe  उनको  कमिशन  के  सामने  पेश  किया  जाये  तो  उनको  पेदा  नहीं  किया  जाता  है  ।

 इस  तरह  की  जो  प्रवृत्ति  दृष्टिगोचर  हो  रही  है  यह  बहुत  ही  खतरनाक  प्रवत्ति है  ake  इस

 पर  रोक  लगनी  जरूरी है  ।  में  उदाहरण  दे  कर  इस  सदन  का  समय  बरबाद  नहीं

 चाहता  ।  लेकिन
 में  इतना  भ्रवस्य  कहना  चाहता हूं  कि  क्या  यह  उचित है  कि  हम  इस  तरह  के

 पब्लिक  devine  उपक
 के  नाम पर  अरबों  रुपये  की  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध

 करने  वाली  संस्थायें  कायम  उनका  प्रबन्ध  क  ने  के  लिये  जो  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जाते  हैं

 पार्लियामेट  के  अधिकार  क्षेत्र  से  तो  उनको उनको  कमीशंड  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  कर  दें  |

 बाहर  नहीं  किया
 जा  सकता  है  क्योंकि  पालियामेंट  पुरी  तरह  सब  सत्ता  प्राप्त  संस्था

 लेकिन  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  के  परब व्यू  से  भी  उनमें  होने  वाली  नियुक्तियों  को  ares

 करना  किसी  भी  तरह  से
 उचित  नहीं  समझा  जा

 है
 ।  इस  तरह  से  नियुक्तियां  करने

 से  हो  arr  है  हमारी  सेवाओं  में  वह  निष्पक्षता  न  wast  उनमें  ott  चाहिये
 या  वहू  यो  यता न  हो

 जोकि  उनमें  art  चाहिये  ।  जब  कोई  fara  कमिशन  के  अधिकार

 क्षेत्र से  बाहर  होती  है  तो  केन्द्र  के  बारे  में  तो  में  नहीं  कहता  लेकिन  राज्यों  में  तो  राजनीतिक  आधारों

 को
 लेकर

 कर  दी  जाती है
 |  केन्द्र में  यह  चीज़  ase  या  यह  मैं  नहीं  जानता  लेकिन

 इस  तरह  की  स्थिति  यहां  भी  श्री  सकती  है  ।

 लेकिन
 इन  सब  बातों  को  अलग  रखते  हुए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  कमिशंस  को

 वही  महत्व  दिया  जाना  चाहिये  जो  कि  हमारे  संविधान  में  दिया  गया
 उस  महत्व  को

 देखते  हुए  मैं  यह
 उ  त

 नहीं  समझता  हूं  कि  पब्लिक  श्रंडरटेकिग्स के

 होती  हैं  उनको  कमिशंस  के  भ्र धि कार  eas  में  से  बाहर  करं  दिया  जाय  ।  दो-दो  हज़ार  रुपये

 महीने  की  नियुक्तियों को  उनके  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  करने  का  तो  कोई  कारण  ही  नहीं  हो  सकता  है  ।

 झ्ाज हम
 हम  पब्लिक  सैक्टर  को  बढ़ाते चले  जा  रहे  इस  को  अधिक  महत्व  देते  जा
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 रहे  और  मैं  समझता  हूं  इसको  बढ़ाना  भी  इसको  अधिक  महत्व  भी  दिया  जाना  चाहिये  कौर

 मैं  उस  से  पूरे  तौर  पर  सहमत  हूं  ।  इसके  लिए  हमें  श्रघिकाधिक रुपया  पब्लिक  सैक्टर  में  लगाने  की

 जरूरत  पड़ेगी  उस  रपये  का  प्रबन्ध  कौन  ये  सेवायें  हूं  तो  करेंगी  |  इस  वास्ते  इन  सेवाओं  के

 तारे
 में  हमें  यह  देखना  होगा  कि  जो  क्म्पीटेंट  )  आदमी  हैं  वही  रखे  जायें  यह  काम  बखूबी

 कमीशंड ही  कर  सकती
 |  इस  वास्ते  मैं  सरकार  को  अल्लाहु  करना  चाहूंगा  चाहूंगा  कि  वह  इस

 सम्बन्ध  में  अ्रपनी  नीति  स्पष्ट  करे  |

 मैं  यह  भी  चाहूंगा कि  चाहें  afta  भारतीय  सेवायें  हों  कौर  चाहे  दूसरी  कोई  नौकरियां

 किसी  तरह  की  भी  नियुक्तियां  बिना  कमिशन  से  पूछे  कौर  उसकी  रज़ामन्दी  लिए  नहीं  होनी  चाहियें  ।

 ऐसी  कोई  बात  करते  हैं  तो  वह  उचित  नहीं  ये  जो  पब्लिक  श्रंडरटेकिग्स  हैं  इनमें  कौन  लोग

 हैं  ।  क्लासिफाइड  लिस्ट  जो  लोक  स  भा  सचिवालय  की  कौर  से  प्रकाशित  की  गई  इसको  देखा  जाए  तो

 पता  चलेगा  कि  ज्यादातर  डायरेक्टर्स  प्रोफेसर  लोग  ही  हैं  अ.र  उनके  ज़रिये  ही  ये  नियुक्तियां  होती  हैं

 भ्र  उन्हीं  को  श्राप  यह  अधिकार  देते  हैं  कि  बे  जिनको  चाहें  रख  लें  ।  मैं  किसी  के  प्रति  किसी  भी  प्रकार

 की  दुर्भावना  प्रकट  करना  नहीं  चाहता  लेकिन  इतना  श्रव्य  कहना  चाहुंगा  कि  wt  वे  खुद  डायरेक्टर

 बने  रहना  चाहते  हैं  तो  उनको  जो  पार्टी  उस  समय  सत्ता  थामे  हुए  हैं  उसका  कहना  मानना  ही  होगा  ।

 इस  वास्ते  मैं
 कहना  चाहता  हूं  कि  उसूली  तौर  पर  यह  बात  मान  जाए

 कि
 जितनी  भी  नियुक्तियां

 हों  वे  सब  कमि  ks  के  ज़रिये  केन्द्र  में  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  के  जरिये  हों  और  स्टेट्स

 में  स्टेट्स  पब्लिक  सर्विस  कमीशंड  के  ज़रिये  ।

 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 राज  जो  सुप्रीम  कोर्ट  प्रौढ़  हाई  कोटेशन  के  ताल्लुकात  हैं  उसका

 कतई  यह  मतलब  नहीं  है  कि  जहां
 तक

 न्याय  देने  का  ताल्लुक  उस  में  हाई  कोटंस  सुप्रीम  कोर्ट
 के

 मातहत  होती  हैं
 ।

 हां  इतना  जरूर  है
 कि

 हाई  कोर्ट  की  जजमेंट  से  जरगर  कोई  पक्ष  असन्तुष्ट  होता  है  वह

 सुप्रीम  कोर्ट  में  प्रतीत  कर  सकता  है  कौर  वहां  पर  न्याय  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  इसी  तरह  से  भविष्य  के

 लिए  नाप  कोई  इस  तरह  की  व्यवस्था कर  दें  कि  राज्य  के  किसी  कमिशन  में  ware  कोई  ऐसी  बात

 हो  जाए  जिस  से
 कि

 एक  पक्ष  को  संतोष  न शुभ्रा हो  तो  वह  यदि  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  किसान  में

 जाना  चाहे  तो  जा  सकता  है  वहां  कर  सकता  इस  वास्ते मैं  समझता  हूं  कि  कुछ

 स्वास्थ्यकारी  परम्परायें  इस  तरह  से  कायम  हो  सकती  हैं  ।

 एक  बात  मैँ  कहना  चाहूंगा  ।  हमारे  केन्द्रीय  सचिवालय में  जो  सेवायें हैं  उनके  बारे में  कहा

 जाता है  कि  कुछ  नियम  बने  हुए  हैं  उन  नियमों  के  भ्रनुसार  ही  भरती  की  जाती  प्रोमोशन  की

 जाती  हैं  ,  पदोन्नतियों  की  जाती  हैं  कौर  उन  में  से  कुछ  केसिस में  कमिशन की  राय  लेने  की  जरूरत

 पड़ती  है  ।  जिस  तरह  से  पदोन्नतियों  की  जाती  हैं  उस  से  कभी-कभी  कुछ  लोगों  को  भ्र सन्तोष  भी  होता

 वे  समझते हैं  कि  वे  सही  तौर  पर  नहीं  की  गई  ऐसे  केसिस  में  या  तो  कमिशन  की  राय

 मांगी  ही  नहीं  जाती  है  ate  ore  मांगी  भी  जाती  है  तो  इस  तरह  से  म  गी  जाती  हैं  जिस  तरह  से  कि

 उसकी  राय  का  कोई  महत्व  ही  नहीं  रह  जाता  है
 ।

 में  समझता हूं  जनतंत्र  को  सफल  बनाने  के

 देश  का  विकास  करने के  उन्नति करने  के  लिये  यह  बहुत  श्रावश्यक है  कि  हमारी जो  सेवायें  हैँ

 वे  निष्पक्षता  पुर्वक  अपना  कार्य  करें  ।  उनको  विश्वास  की  भावना से  कार्य  करना  चाहिये जब

 तक  यह  भावना  उन  में  पैदा नहीं  होती  काम  कीज  अच्छी तरह  से  नहीं  चल  सकता  है  ।  इस  वास्ते

 उनको  यह  महसूस  कराने  की  आवश्यकता है
 कि  नगर  वे  नियमों में  रहते  हुए  की  सरकार के

 खिलाफ  कोई  काम  तो  उनको  डरने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।
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 अन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  संविधान  में  जो  महत्व  पब्लिक  सयासी  कमीशन  को

 दिया  गया  है  वही  महत्व  उनका  बना  रहना  चाहिये  कौर  यह  जो  safe  दिखाई  दे  रही  हैं  कि  उसके

 दायरे से  अधिक  नौकरियों  को  निकाल  कर  शासन  के  हाथ  में  या  के  हाथ  में  सौंप

 इस  का  अन्त  होना  चाहिये  ate  जितनी  भी  नियुक्तियां  हैं  ये  सभी  कमिशन  के  जरिये  होनी  चा  हियें  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  (  वाराणसी )
 :

 सभापति  जो  प्रस्ताव  उपस्थित  किया  गया  है  उसके

 मौलिक  सिद्धान्तों  का  चारों  wie  से  स्वागत  किया  गया  सेन  किया  है  ।  उस  प्रस्ताव  में  जो

 संशोधन  उपस्थित  किये  गये  हैँ  उनमें  तथा  प्रस्ताव में  कोई  मूल  रूप में  छत  अधिक  अन्तर  नहीं है

 लेकिन  हमें  देखना  यह  है  कि  हम  किस  तरह  से  हिन्दुस्तान  को  एक  बना  सकते  उस  में  किस  प्रकार  से

 एकरूपता  ला  सकते  राज्यों की  अलग  सेवायें  हो  गई  रेलवे  की  सेवा  हो  गई  है  केन्द्र

 की  भी  अलग  सेवा  हो  गई  है  |  इस  पर  हमको  इस  दृष्टि  से  विचार  करना  चाहिये  कि  जो  सेवायें  हूँ  व ेकिस

 प्रकार  से  स्वतंत्रतापूर्वक  प्रौढ़  निष्पक्ष  भाव  से  काम  कर  सकती  हैं  ।  कौर

 ये  दो  हमारे  बड़े  भारी  शत्रु  इन  दोनों  का  होना  चाहिये  |  इनका  अवसान  उसी  झ्र वस् था

 में  हो  सकता  है  जब  कि  हमारी  एक  केन्द्रीय  सेवा  होगी  या  हम  एक  सेवा  का  संगठन  करेंगे  ।  अनाज  एक

 तो  रेलवे  सर्विस  कमिशन  है  ।  वह  जो  छोटे  कर्मचारी  हैं  उनकी  भरती  वह  करता  है  लेकिन  जो  बड़े

 चारी  होते  वे  भाई  Uo  एस०  में  से  लेकर  रख  दिये  जाते  जिस  तरह  से  भ्रंग्रेज़ों के  ज़माने  में

 होता था  कि  जो  भाई  सी ०  एस०  होते  थे  वे  दुनिया  की  जितनी  सर्विसिस  हैं  उन  सभी  के  लिए  विशेष ज्ञ

 समझे  जाते  उसी  तरह  से  आइ०  Vo  एस०  समझे  जाने  लगे  हैं  ।  इस  प्रवृति का  तरन्त  होना

 चाहिये  ।  एक  व्यक्ति  जिस  विषय  का  विशेषज्ञ  उसी  पद  पर  उसको  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 दूसरे पर  नहीं  |  जिस  तरह  से  पूर्वकाल  में  इंडियन  इंजीनिर्यारंग की  एक  सर्विस उसी  प्रकार  से

 इंडियन  इंडस्ट्रियल  सर्विस  आद्योगिक  होनी  उसी  प्रकार  से  इडियन

 रेलवे  सर्विस  भारतीय  रेलवे  सेवा  होनी  चाहिये

 ee  tet  ee

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  राम  )  है  ।

 महोदय  पीठासीन
 a

 यह  देखिये fe  सिंदरी  के  कारखाने के  लिये  एक  aro  ato  एस०

 बना
 कर

 भेज  दिये  गये ऐसा  नहीं  होना  जो  आदमी  जिस  विषय  का  एक्सपर्ट

 उस  का  जिस  विषय  का  ज्ञान  उस  के  अनुसार  ही  उस  को  सेवा  करने  का

 अ्रवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  हमारे  प्रान्तों  में  क्या
 होता  एक  प्रा  दाल  जुडिशल  सर्विस

 न्यायिक  उस  में  यह  होता है  कि  लोगों  का  इन्फ्लुएंजा  चलता

 है
 ।

 प्राविधिक  के  अन्दर  बहुत  से  लोगों  का  प्रभाव  जुडीशियरी में  होने  लगा  है  भ्र ौर  जुडिशल  शासन  के

 लिये  हिन्दुस्तानियों  के
 हृदय  में

 जो
 भावना  पहले  थी  वह  नहीं  रही  है  ।  उस  में  कमी  हो  गई

 इस
 कि  उन  का  जो  रिक्रूटमेंट  )  होती  जो  आदमी  लिये  जाते हैं  उन  की

 नियुक्ति  में  बहुत  से  फैक्टर  काम  करते  हैं
 ।

 उस  में  जातीयता  काम  करती  प्रांतीय ता  काम  करती  है  ।

 इस
 वास्ते

 जो  जुडिशल सर्विस  है  उस  को  केन्द्रीय  सर्विस  होना  चाहिये  ताकि  इंडिपेंडेंस हो  ।  जब  तक
 ५५,  mee

 न  Me

 वहां  पर  नहीं  होगी  तब
 तक

 वहां
 पर

 इंसाफ  नहीं  होगा  ,  कौर  झगर  देश  में  इंसाफ  का  खून  होगा
 तो

 फिर  हमारी
 आजादी

 के  कोई
 as

 नहीं  हैं  ।  मैं  श्राप  को  एक  एग्जाम्पल  )  दूं  ।  हमारे
 सूबे  हमारे  शहर  का  एक  स्टूडेंट  है  नाथ  क्लास  का  वह  ले  लिया  जाता  है  सर्विस  में  लेकिन  एक
 बी०  Uo  क्लास  का  स्टूडेंट  नहीं  लिया  जाता  है  ।  कई  तरह  के  लोग  हैं  ।  एक  स्टेंट  थर्ड  डिवीजन  में
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 पास  होता  है  वह  इंफ्लूएंजा के  कारण  ले  लिया  जाता  लेकिन  फर्स्ट  क्लास  पास  स्टूडेंट  नहीं  लिया

 जाता  है  ।  इस  तरह  की  बातें  होती  हैं  तो  इस  का  हमारी  खाने  वाली  सन्तान
 पर

 बहुत

 खराब  होगा  जरगर  इस  प्रकार  का  खराब  असर  होता  गया  तो  शासन  चल  नहीं  सकता
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  तो  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  किस  काम  के  लिये  किसਂ  झ्रादमी

 को  लेना  उस  काम  के  लिये  दसवीं  जमात  फेल  अच्छा  है  या  बी  ०  Wo  पास  है  |

 श्री  रघुनाथ  में  काम  के  सम्बन्ध  में  ही  कह  रहा  खास  कामों  में  भी  ऐसा  हो  जाता

 है
 कि  इंफूलुएंस  बड़ा  काम  करता है  ।  जो  आदमी  अच्छा  होता  है  वह  नहीं  लिया  जाता  लेकिन जो

 आदमी  अच्छा  नहीं  जिसका  कोई  उपयोग  नहीं  वह  इंफूलुएंस  के  कारण  स्थान  प्राप्त  कर  लेता  है  |

 यह  प्रवृति  हमारे  देश  के  लिये  अच्छी  नहीं  इस  वास्ते  इस  का  अवसान  होना  ही  चाहिये  ।

 श्री  दी०  च०  शर्मा  :
 इसका  इलाज  कया  है

 ?

 aft  रघुनाथ सिंह  :  सर्विस  का  केन्द्रीकरण होना  चाहिये  ।  इस  का  एक  मात्र  इलाज  यही  हो

 सकता  है  कि  हम  लोगों  की  नैतिकता  weal  हम  में  मारैलिटी  जो  है  वह  प्रौढ़  बढ़े  ।  प्यार यह  नहीं

 बढ़ेगी  तो  कानून  के  कारण  हम  में  मॉरैलिटी  नहीं  प्रा  सकती  |  अच्छे से  बरच्छा  आदमी  हो  लेकिन

 श्रगर  उस  में  नैतिकता नहीं  है  तो  उस  के  द्वारा  बरच्छा  काम  नहीं  हो  सकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  जो  प्रस्ताव हमारे  भाई
 ने  रक्खा है  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं

 करता  हू ंकि  उस  पर  सद्भावना  पूर्ण  विचार  होगा  हमारे  आजाद  हिन्दुस्तान  में  सब  को  आजादी

 के  साथ  काम  करने  का  मौका  प्राप्त  होगा  |

 श्री  झंकरथ्या
 :
 मैं

 इस
 संकल्प

 का
 इस  आधार

 पर  विरोध  करना  चाहता हूं  कि
 इस  से  केन्द्र तथा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  हाथों  में  afer  शक्तियों  का  केन्द्रीकरण  हो  जायेगा  |

 यह  अनुचित  है  क्योंकि  हम  सभी  क्षेत्रों  में  विकेन्द्रीकरण करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  राज्य  सरकारों

 को  ही  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  वह  राज्य  लोक  सेवा  आयोग  को  अधिक  शक्ति  प्रदान  कर  सकती  हैं

 are  आयोग  द्वारा  दुरुपयोग  किये  जाने  पर  उन्हें  वापस  ले  सकती हैं

 मेरे  विचार  से  लोक  सेवा  प्रयोग  को  उतनी  स्वतंत्रता नहीं  प्रदान की  जानी  चाहिये  जितनी

 कि  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालयों को  है  ।  क्योंकि  ये  झ्रायोग  गलती  कर  सकते  हैं  ।  झ्रायोगों

 की
 शक्तियों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  केन्द्रीकरण  करना  भी  शझ्रनुचित  है  क्योंकि  इस  से  स्थानीय

 व्यक्तियों  या  स्थिति  का  भली  प्रकार  ज्ञान  न  होने  के  कारण  उनकी  उपेक्षा  हो  सकती  है  ।  इसके  अलावा

 संघ
 लोक  सेवा

 श्रायोग  इस  काय॑  को  कुशलतापूर्वक  वर  भी  नहीं  है  ।  तम  ही  इस  सम  cor

 में  शिकायतें हो  रही  हैं  कि  दिल्‍ली  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  कार्यालय  होने  के  कारण  कुछ
 राज्यों

 को
 उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  मिलता  हूं  तब  तो  इस  प्रकार  की  शिकायतें  बहुत  बढ़  जायेंगी

 ।

 बजाय इस  के  यह  चाहिये  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  परीक्षा  में  प्राप्त  ट्रकों  को  प्रतीक  महत्व

 नहीं  दे  क्योंकि  विभिन्न  विद्यालयों  का  झपना-अपना स्तर  होता  है  कौर  इसका  यह  फल  होता  है  कि

 ऊंचे  स्तर
 वाले  विश्व  विद्यालयों के  विद्यार्थी  कम  पाने  के  कारण  चुनाव  में  रह  जाते  हैं  उन

 से  कम  योग्य  व्यक्ति  जाते  हैँ
 |

 ee ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 ह  देश  के  सभी  लोक-सेवा  पर  केन्द्रीय  १३  2&Xs

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 साथ  ही  मेँ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  सेवा  ara  के  कायें  सम्बन्धी  प्रतिवेदन भी

 संसद के  दोनों  सदनों  सम्बन्धी  के  विधान  संभागों  में  रखा  जाना  चाहिये  ।  जिस  से  सदस्यों

 को  ज्ञात  हो  सके  कि  रेलवे  सेवा  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हैं ।

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मैँ  संकल्प कर्ता महोदय  से  पूर्ण  आरके के

 साथ  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  संकल्प  सुविचारित  नहीं  है  साथ  ही  भ्र व्यवहारिक

 medal भी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  उन  बुनियादी  सिद्धान्तों  को  सभा  के  सम्मख  रखने  का  प्रयत्न  करूंगा

 जिन  पर  हमारा  संविधान  arises  है  ।  इसके  अधीन  न  केवल  संसद  को  ही  वैधानिक  प्राधिकार  प्राप्त

 अपितु  राज्यों  की  विधान  सभाश्रों  को  भी  श्रपते-भ्रपने  राज्यों  में  पूर्ण  वैधानिक  afar  प्राप्त  हैं
 ।

 कुछ  विषय  भी  ऐसे  हैं  जो  पुरी  तरह  राज्य  विधान  सितारों  के  भ्रन्तर्गत  हैं  ।  इसलिये  क्या  संविधान

 के  वर्तमान  रूप  को  अक्षुण्ण  रखने  हुये  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  पर  विचार  किया  जा

 सरकता है  ?  या  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  कि  संविधान  में  व्यापक  परिवर्तन  किये

 माननीय  सदस्यों  ने  उच्चतम  न्यायालय  उच्च  न्यायालयों  संघ  लोक  सेवा  श्यो गत था तथा

 राज्य  लोक  सेवा  आयोगों  के  बीच  एक  भ्रांति  पैदा  कर  दी  है  ।  इन  संस्थापकों का  रूप  नितान्त

 भिन्न है  ।  जहां  तक  उच्च  न्यायालयों  ae  उच्चतम  न्यायालयों  का  सम्बन्ध  है  वे  गेर-सरकारी  पक्षों

 या  गेर-सरकारी  कौर  सरकारी  पक्षों  के  बीच  झगड़ों  का  निपटारा  करती  हे  ।  वे  विवादास्पद  प्ररूपों

 का  निर्णय  केरल  हैं  उस  पर  निर्णय  दे  !  उनके  निर्णय  को  सभी  गैर-सरकारी पक्षों  झर

 सरकार  को  भी  मानना  होता  है  ।

 इस  कारण  संविधान  में  न्यायपालिका  के  सिद्धान्त  का  पुरी  तरह  से  प्रतिपादन  किया  गया  है

 उसे  स्वीकार  किया  गया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  भ्र  न्यायालय  न  केवल  विवादास्पद  प्रश्नों

 का  ही  friar  करते  हैं  अपितु  उनसे  कभी  कभी  संवैधानिक  seal  के  सम्बन्ध  में  भी  राय  पूछी  जाती

 है  ।

 लोक  सेवा  आयोग  राज्य  तथा  केन्द्र  में  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  काम  करते  हैं  ।  सेवाओं का

 wet  केन्द्र  में  संघीय  कार्य  पालिका  के  ्  wt  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  की  कार्यपालिका  के

 अन्तर्गत  भ्राता  है  ।  लोक  सेवा  प्रा योगो  का  विकास  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  के  प्रधान  इस

 लिये  किया  गया  है  कि  विभिन्न  आ्रावेदनकतश्रों  की  योग्यता  इत्यादि  पर  विचार  कर  उनकी

 नियुक्ति की  जा  सके  ।  इस  बात  के  लियें  उचित  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।  संविधान में  भी  विभिन्न

 राज्यों  में  कौर  केन्द्र  में  लोक  सेवा  ata  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  की  गई  संकल्प

 के  प्रस्तावक  महोदय  को  इस  संस्था  के  कार्यों  को  अपने  ध्यान  में  रखना  चाहिये  |  लोक  सेवा  आयोग

 को
 नियुक्तियां

 करने  का  प्राधिकार नहीं  है  ।  नियुक्ति  करने  का  कार्य  केन्द्र  तथा  राज्य  में
 पालिका

 सरकार
 का

 है
 ।
 संविधान के  अनुच्छेद  ३२०  में  इसका  स्पष्ट  उल्लेख  किया गया

 उनका

 कार्य  केवल  सलाह  देने  का  है  उक्त  ~)  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  लोक  सेवा  झ्रायोगों

 से  कुछ  मामलों  में  परामर्श  करेगी
 ।

 उसी  अनुच्छेद  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  कई  मामले  ऐसे
 भी

 हो  सकते  हैं  कि  जब  लोक  सेवा  आ्रायोगों  से  सलाह  करना  संभव
 न

 हो  या  श्रनुकूल
 न

 समझा  जाय
 |

 ऐसे  मामले
 में

 राष्ट्रपति  का  यह  विशेषाधिकार  होगा  कि  वह  कुछ  विषयों  को  लोक  सेवा  आयोगों
 की

 प्रसन्नता  से  हटा  देवें

 ।

 पिछले  सन्न  में  सभा  में  ऐसे  विनियमों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा
 हुई  थी

 00

 मूल  म्रंग्रेज़ी  में



 देश  के  सभी  लोक-सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय  रग २४  १८८०

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 जिनके  अधीन  राष्ट्रपति  ने  कुछ  विषय  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परिधि  से  हटा  दिये  हैं  ।  इसलिये

 क्या  हम  उस  बुनियादी  सिद्धान्त  पर  विचार  करते  हुये  जिस  पर  हमारा  संविधान  आधारित

 उच्चतम  न्यायालयों  उच्च  न्यायालयों  जिन्हें  भ्रान्ति  निर्णय  का  अधिकार  प्राप्त  लोक

 सेवा  ara  के  समपक्ष  रख  सकते  हैं  ।

 कई  बार  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  सरकार  पर  श्रीवास  के  कारण  यह  सोचते  हैं  कि  सदस्यों

 का  सब  से  सरल  उपचार  यह  है  कि  काय  को  न्याय  पालिका  या  लोक  सेवा  श्रायोगों  के  अ्रधीन  रख

 दिया  जाय
 ।  कभी दो  दिन  पुर्व॑  इस  प्रश्न  के  पहले  पहलू  पर  भाषण

 करत
 हुये  मेंने कहा  था

 कि  न्यायपालिका ak  कार्यपालिका  के  पृथक  पृथक  कार्य  हैं  ale  कार्यपालिका यह  है

 कि  वह  केन्द्र  में  संसद्‌  a  राज्यों  में  राज्य  विधान  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी हैं  ।  यह  प्रश्न  सेवाओं  पर

 नियुक्ति  के  अधिकारों  और  दायित्वों  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  नियुक्ति  करने  का  वास्तविक कार्य

 लोक  सेवा  प्रयोग  का  नहीं  है  ।  वस्तुतः  यदि  हम  इस  बुनियादी  गल्ती  पर  ध्यान  देवें  तो  इस  संकल्प

 पर  विचार  करने  का  भी  प्रश्न  नहीं  पैदा  होता  संकल्प  को  स्वीकार  करना  तो  दूर  की  बात  है
 |

 जहां
 तक

 संविधान  के  संशोधन  का  प्रशन  है  यद्यपि  यह  भ्र धि कार  च्  को  प्राप्त
 तथापि

 कुछ  विषयों  पर  राज्य  सरकारें  घनिष्ट  रूप  से  सम्बन्धित  रहती  हैं  ।  क्योंकि  राज्यों  में  लोक  सेवा

 राज्य  सरकारों व  राज्य  विधान  सभाश्रों  की  सहयोगिता  से  ही  कार्य  कर  हूं  ।  माननीय

 सदस्य  प्यार  संकल्प  इन  लोक  सेवा  प्रयोगों  को  उच्चतम  न्यायालय उच्च  न्यायालय  के

 समकक्ष रखना  चाहते  हूँ  ।  यह  अ्रव्यवहारिक है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  यह  सलाह  दी  है  कि  संघ  लोक

 सेवा  के  स्थान  पर  एक  संयुक्त  लोक  सेवा  प्रयोग  बनाया  जाय  |  यह  व्यावहारिक  नहीं

 है  ।  क्योंकि राज्य  की  सेवायें  राज्यों  के  विषय  के  अ्न्तगेत  ard  हैं  प्र  केन्द्र  की  सेवायें  संघीय

 विषय के  अ्रन्तर्गत  ।  क्या  संघीय  लोक  सेवा  को  प्रत्यक्ष  अथवा  अपीलीय  शक्तियां  दी  जा

 सकती  हैं  |  निस्संदेह  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  यह  भ्र धि कार  है  कि  वह  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जो

 उसको  भेजें  गये  हैं  सलाह  देवे  ।  केन्द्रीय  सरकार  भी  इस  बात  का  पुरा  पुरा  ध्यान  रखती है

 कि  उनकी  सिफारिशों  का  यथाशक्ति  चादर  किया  जाय  ।  पिछले  ae  के  प्रतिवेदन  से  जो  कि  अभी

 पिछले  सत्र  में  सभा  में  रखा  गया  है  सभा  को  यह  ज्ञात  होगा  कि  कोई  भी  ऐसा  मामला  नहीं  ठुका

 जिसमें  wart  की  राय  नहीं  मानी  गई  ।  यद्यपि  संविधान  के  अधीन  सरकार  को  संघ  प्रयोग

 की  राय
 न

 मानने  का  पुरा  पुरा  अधिकार  है  क्योंकि  अन्ततः  सरकार  त  कार्य  कार्यपालिका  ने  ही

 चलाना है  ।  यदि  सरकार  ऐसा  करती  है  कि  आयोग  की  राय  न  मानी  जाय  तो  वहू  न  केवल

 ऐसा  कर  सकती  है  उसे  ऐसा  करने  का  पुरा  पुरा  शभ्रधिकार  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  यह  रखा  गया  है  कि  जब  च्  के  दोनों  सदनों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  प्रतिवेदन

 रखा  जाय  तो  उसके  साथ  वह  ज्ञापन  भी  रखा  जाय  जिसमें  वें  कारण  दिये  गये  हों  जिनके  कारण

 सरकार  ने  प्रयोग  की  राय  स्वीकार  नहीं  की  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  है

 हमने  सभा  को  विश्वास  दिलाया  है  कि  केवल  स्वरूप  मामलों  में  ही  सभा की  सिफारिश

 की  अवहेलना की की  जाती है  ।  उसके  लिये  भी  कारणों  का  उल्लेख  कर  दिया  जाता  है  ।  राज्य  प्रयोगों

 के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  लागू  होती  है
 ।

 वहां  भी  लोक  सेवा  gray  का  प्रतिवेदन  स्थानीय

 सभाश्ं के पटल पर रखा के  पटल  पर  रखा  जाता  है  और  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  उन  पर  चर्चा करने  कौर

 ag  जानने  का  अवसर  दिया  जाता  है  कि  किन  कारणों  से  किन्हीं  विशेष  मामलों  में  लोक  सेवा

 ग्रा योग  की  राय  नहीं  मानी  गई  ।.

 इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रख  हुये  क्या  राज्यों  की  विधान  संभागों  के  लिये  इस  wet  पर

 विचार  करना  अधिक  उचित  नहीं  होगा  ।  मैं  यहां  इस  विषय  का  केवल  संवैधानिक  पहल  ही  नहीं  ले



 देश  के  सभी  लोक-सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय ५०  १३  RENE

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 रहा  हूं  अपितु  व्यावहारिक  पहलू  भी  ले  रहा  हूं
 ।

 कई  मामलों  का  सम्बन्ध  केवल  राज्य  सेवायों

 से  ही  होता है  ।  इन  बातों  को  राज्य  लोक  सेवा  आयोग  ही  निपटा  हैं  ।  इसलिये  इन  बातों  से

 उत्पन्न  होने  वाले  पर  विचार  करने  के  लिये  राज्य  सरकारें  या  राज्यों  की  विधान  सभायें  ही

 अधिक  उपयुक्त  हैं
 ।

 ऐसे  सभी  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जब  कभी  पस  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधायकों  या  सरकार  द्वारा  तत्सम्बन्धी  विधेयक  या  संकल्प  प्रस्तुत  करने  के  इरादों  से

 ऐसा  wet  पैदा  होता  है  तो  हम  राज्य  सरकारों  से  सलाह  ह  हैं  क्योंकि  वे  संघीय  इकाइयां  हैं  इसलिये

 बिना  उनकी  राय  लिये  कोई  ्  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 एक  सदस्य  ने  एक  संशोधन  रखा  है  जिसमें  वह  रेलवे  को  भी  घसीट  लाये  हैं  ।  रेलें  सरकार

 के  विभाग  के  अ्रन्तर्गत  att  हैं  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  भी  यह  सिद्धान्त  स्वीकार कर  लिया

 है  कि  रेलवे  ats  के  अधीन  श्रेणी  प्रथम  ak  द्वितीय  में  जो  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  उनके  सम्बन्ध

 में  संघ  लोक  सेवा  ara  की  राय  ली  जाती  है  कौर  उसे  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  यद्यपि  रेलवे

 सेवा  आयोग  भी  हैं  तथापि  यह  लोक  सेवा  आयोगों  की  तरह  संविहित  संस्थायें  नहीं  हैँ  ।  न  ये  क्षेत्रीय

 अ्रावार  पर  ही  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  भारत  की  सारी  रेलवे  प्रणाली  के  लिये  केवल  चार  रेल

 सेवा  प्रयोग  कायें  कर  रहे  हैं  ।  वे  केवल  तीसरे  at  के  कर्मचारियों  की  ही  नियुक्ति करते  हैं  ।

 भारत  सरकार  में  तीसरे  at  के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की  प्रणाली  यह  है  कि  हम  रोजगार द  कतरों

 से  नाम  मंगाते  हैं  भ्र ौर  उनके  झ्राघार  पर  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  ।  सरकार  प्रत्यक्ष  नियुक्तियां

 बहुत  थोड़े  मामलों  में  करती  है  ।  वस्तुतः  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  शक्तियां  बहुत  सीमित  हैं  ।  यद्यपि

 तीसरे  at  के
 कम  चोरियों  की  नियुक्ति  के  लिय  भी  रेल  रेलवे  सेवा

 भ्र
 योगों  की  नियुक्ति

 के  लिये  विवश  नहीं  है  तथापि  नियुक्तियों  को  बड़ो  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उन्होंन  संविधान  के

 अ्रनू च्छेद  ROR  के  अधीन  रेलवे  सेवा  आयोग  एसी  सं  थानों  की  नियुक्ति  करना  उचित  समझा

 इसलिये  यद्यपि  रेलवे  tara  अपनी  सारी  नियुक्तियां  सीधे  भी  कर  सकता  था  तथापि  उन्होंने

 एक  ऐसी  विधि  अपनायी  जिसकी  मेरे  विचार  से  स्वयं  संकल्प कर्ता  महोदय  भी  प्रियंका  क  एंगे  ।

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अधीन  एक  चिकित्सक  ars

 भी
 होना  चाहिये

 ।  इस  सम्बन्ध  में
 दो

 प्रदान  पैदा  होते  हैं  कि  क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 राज्य

 लोक  सेवा  आयोगों  से  बड़ी  संस्था  है  जो  उन  पर  नियंत्रण  रखती  है  ।  यह  बात  बिल्कुल  गलत

 है  |
 राज्य

 सेवा  झायोगों  सनौर  लोक  सेवा  झा योगों  के  पृथक  पृथक  क्षेत्र  इसलिये ऐसी  स्थिति  में

 राज्य  झा योगों
 को

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अधीन  रखना  वांछनीय  कौर  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।

 एसा  होने  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  लिये  अपना  aes  चलाना  बहुत  कठिन  हो  जायेगा  |

 इनके  क्षेत्र  एक  दूसरे  FTTH  समानान्तर प्रो  स्वतंत्र  इस  कारण  ऐसे  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 में  माननीय  सदस्यों
 को

 यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  लोक  सेवा  श्रायोगों  की  सदस्यता

 के  लिये  बड़ी  बड़ी  शर्तें  रखी  गई  हैं  ।  केन्द्र  में  राष्ट्रपति  द्वारा  उनकी  नियुक्ति  कौर  राज्यों  में
 पाल  द्वारा  उनको  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  विशेष  मापदण्ड  विहित  किये  गये  हैं  ।  संविधान  में  उन

 ग्रहंताश्नं  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  जिन्हें  सामान्य  रूप  से  उन्हें  पुरा  करना  चाहिये
 |  दो

 अन्य
 बातें  भी  हैं  जिनके  कारण  संघ  तथा  राज्य  लोक  सेवायों  के  सदस्य  बिल्कुल  स्वतंत्र  हैं  ।  प्रयोग

 की
 सदस्यता

 से  पद  निवृत्ति  के  बाद  वह  व्यक्ति  सरकारी  नौकरी  में  नहीं  लिया  जा  सकता  ।

 इसलिये  किसी  प्रकार  के  प्रलोभन  का  ger  ही  नहीं  पैदा  होता  है  कौर  उनको  नियुक्त  करने  का  कार्य



 २४  १८८०  देश  के  सभी  लोक  सेवा  शझ्रायोगों पर  केन्द्रीय  X48

 नियन्त्रण के  बारे  में  संकल्प

 राज्यपाल के  सुपुर्दे  है  ।  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कि  राज्य  सरकारों  में  उन्हें

 ६०  वर्ष  तक  संघ  में  उन्हें  ६५  वर्ष  तक  कार्य  करना  होता  है  |

 इसलिए  उन्हें  सरकार  से  यथासंभव  बिल्कुल  स्वतंत्र  रखने  का  पुरा  पूरा  प्रयत्न  गया

 है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  उदाहण  दिये  हैं  तथापि  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानना

 चाहिये  कि  भारत  में  इकाई  प्रकार  सरकार  नहों  है  ।  कौर  न  संसद्‌  ही  सारी  स्थिति  के  लिये

 उत्तरदायी  ठहरायी  जा  सकती  है  ।  इसलिये  सदस्य  ने  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जो

 भी  शिकायतें  की  हैं  वह  उन्हें  राज्य  विधान  gar  के  सदस्यों  पर  छोड़  देनी  चाहियें  ।  वे  राज्य

 सरकारों  से  इनका  प्रभावशाली  तरीके  से  निपटारा करवा  सकते  हैं  ।  मैँ  माननीय  सदस्यों को  यह  भी

 बता  दूं  कि  लोक  सेवा  भ्रायोगों  के  सदस्य  बहुत  संतोषजनक  तरीके  से  भ्र पना  कार्य कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शंकरैय्या  ने  यह  seq  उठाया  है  कि  केन्द्रीय  में  नियुक्ति  के  लिये  स्थानीय

 विद्यालयों  द्वारा  संचालित  परिवारों  के  अंकों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  हम  पहले  लिखित  परीक्षा  लेते  हैं  इंटरव्यू  होती  है  सभी  बातों

 पर  विचार  कर  लोक  सेवा  आयोग  सरकार  से  सिफारिश  करता  है  जिसे  सरकार  स्वीकार

 कर  लेती है  ।

 श्री  सुमन  जहां  तक  कि  मेरे  संकल्प  का  सम्बन्ध  है  कुछ  सदस्यों  का  विचार  है  कि

 q  प्राधिकारों  का  केन्द्रीयकरण  करना  चाहता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  भी  कहा  है  कि  मेरा  यह  संकल्प

 एक  विचित्र  संकल्प है  ।  किन्तु  यह  बात  नहीं है  ।  मेरा  कहना  तो  यह  है  कि  प्रशासन  की

 सुघड़ता  का  सुनिश्चय करने  के  लिये  लोक  सेवा  को  सलाहकार  अथवा  परामशंदात्री  निकाय

 नहीं  बनाना  चाहिये  किन्तु  इस  का  स्तर  उच्चतम  न्यायालय  प्रिया  उच्च  न्यायालय  सरीखा  होना

 चाहिये ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  afore  का  केन्द्रीयकरण  होना  चाहिये  ।  मेरा  तो  यही  कहना  है

 कि  राज्यों  में  लोक  सेवा  को  काम  करने  दो  राज्यपालों  द्वारा  उनके  सदस्यों  की  नियुक्ति

 करने  दो  किन्तु  उसके  च्  उन  पर  राय  मत  थोपो  ।  राज  इनकी  नियुक्ति का

 कार  कार्यपालिका  को  है  वह  इस  अधिकार  को  खोना  नहीं  चाहती  इसीलिये  माननीय  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  मेरा  संकल्प  बड़ा  विचित्र  सा  है  ।  मैँ  तो  यही  चाहता  हूं  कि  संविधान में  संशोधन  होना

 चाहियें  जिससे  कि  उनका  स्तर  बन  जाये  ।  जब  हमारे  यहां  दामोदर  घाटी  हिन्दुस्तान

 इस्पात  शादी  जैसी  संस्थायें  स्वायत्त  हैं  वे  स्वतंत्रतापुवंक  द  कर  सकती  हैं  तो  क्या  इनको

 यत्तता नहीं  दी  जा  सकती  ।  चूंकि  कार्यपालिका  इन  भ्रायोगों  के  चयन  में  हस्तक्षेप  करती  है  इसी  कारण

 yoy  व्यक्ति  सरकारी  सेवा  में  नहीं  झा  पाते  ।  इसीलिये  इन  आयोगों  को  कार्यपालिका  के  प्रभाव

 से  अलग  रखना  होगा
 ।

 मैं  देखता  हूं  कि  अनिच्छुक  व्यक्तियों  के  हाथ  से  अधिकार  छीनना

 कठिन  है  यही  उपयुक्त  है  कि  मैं  पना  संकल्प  वापस
 ले

 लू
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 स्थानापन्न  प्रस्तावों  के  बारे  में  क्या  किया  जाये
 ?

 श्री  श्रीनारायण दास  :  मेँ  अपने  स्थानापन्न  प्रस्ताव  पर  ग्राह  नहीं  करता  |

 श्री  राजेश  सिंह  :
 जब  माननीय  मंत्री  ने  अरपना  दृढ़  विचार  कर  लिया  है  तो  उन्हें  सहमत  नहीं

 कराया  जा  सकता  मे  भी  अपना  स्थानापन्न प्रस्ताव  वापस  लेता  हूं
 ।

 महोदय
 :  अंत

 तो  सब  भला
 |

 क्या  सभी  सदस्यों  की  भ्रनुमति  है  कि  ये  प्रस्ताव  वापस  ले  लिये  जाये
 ?

 संकल्प  श्र  स्थानापत्र  प्रस्ताव  सभा  की  हनुमत  से  वापिस
 लिये  गये  ।

 —_—

 मूल  ् अ्रंग्रेजी  में



 AX  १३  ZEKE

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता  की  दूसरी

 किस्त  देने  के  बारे  में  संकल्प

 श्री  स०  Ho  बीजों  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 सभा  की  यह  राय  है  कि  वेतन  भ्रायोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  तक  ३४५०  रुपये

 मूल  वेतन  पाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता

 दी  जायें  0.0

 सहोदय  पीठासीन

 मैं  इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करते  हुये  इस  बात  का  उल्लेख  कर  देना  चाहता  हूं  कि

 मुझे न  केवल  १७  लाख  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  का  च्  लाखों  राज्य  स्थानीय

 निकायों  के  कर्मचारियों  तथा  लाखों  उन  कर्मचारियों  का  समर्थन  प्राप्त हैं  जो  गैर-सरकारी

 क्षेत्रो ंमें  काम  करते  हैँ  ।  राज  सभी  कर्मचारी यह  जानने के  लिये  उत्सुक हैं
 कि  क्या

 सरकार  उनको  अन्तरिम  सहायता  की  दूसरी  किस्त  देने
 की

 मांग  विचार  करेगी
 ।

 मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  से  तार  aa  सदन  को  स्मरण  होगा
 कि  2&uo में

 जब  डाक  तार  कर्मचारी  सभी  प्रकार  Hr  बातचीत के  थि  पूरी  कर  ने  में
 असमथ

 हो  गये  तो  उन्होंने  हड़ताल  करने  का  निचय  किया  ।  उनकी  मांग  थी  कि  द्वितीय  वेतन  झ्रायोग

 बैठाया  जाये  ।  सभी  विभागों  के  कर्मचारियों  इसे  समर्थन  प्राप्त  था  झर  प्रीत  में  प्रधान  मंत्री  को

 यह  मांग  माननी पड़ी  ate  द्वितीय  वेतन  आयोग  नियुक्ति  हुई  ।  इसकी  नियुक्ति  के

 समय  भी  अन्तरिम  सहायता  की  मांग  की  गई  सरकार  ने  यह  सहायता  दी  ।  कौर  वेतन

 आयोग  को  भी  इसका  हवाला  दे
 दिया  ।

 वेतन  आयोग  भी  सभी  ज्ञापनों  के  अध्ययन  करने  के  ्

 इस  निश्चय
 पर

 पहुंचा  कि  यह  सहायता  झ्रावश्यक  थी
 |

 यह  सहायता WKo  रु०  मूल  वेतन  पाने

 वालों  तक  को  दी  गयी  थी  ।  किन्तु  कमंचारी  इससे  सन्तुष्ट  नहीं  हुये  किन्तु  इस  प्रतीक्षा  में  रहे  कि

 बेत  भ्रायोग  का  प्रतिवेदन  शीघ्र  ही  श्रायेंगा  ।  इस  वृद्धि  का  निर्वाह  व्यय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  था

 यह  तो  केवल  कर्मचारियों  को  चुप  करने  भर  के  लिये  था  ।

 बहस  के  दौरान में  हो  सकता  है  माननीय मंत्री  ऐसी  भावना  जाग्रत  करने  में  समर्थ  हो

 जायें  कि  इस  संकल्प  की  कोई  उपयुक्तता  नहीं  है  क्योंकि  वेतन  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  को  लाने  के  लिये

 भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  किन्तु  इतना  अवश्य  है  कि  aa  वेतन  शभ्रायोग  का  प्रतिवेदन  कल

 भी  प्रस्तुत कर  fear  गया
 तो  इसके  कार्यान्वित  करने  में  कम  से  कम  एक  या  दो  वर्ष  लग

 जायेंग े।

 जयपाल  fag  पीठासीन

 चीजों के  मूल्यों  में
 निरन्तर  वृद्धि हो  रही  है  ।  समस्या सामने  यह  है  कि  केन्द्रीय  कर्मचारी किस  प्रकार

 इस
 बढ़ती  हुई  महंगाई  का  सामना  करेंगे  ।  राष्ट्रपति  से  ले  कर  साधारण  शझ्रादमी  तक  इस  बात  को

 स्वीकार  करता  है  कि  चीज़ों  का  मूल्य  इस  हद  तक  बढ़  गया  है  कि  परिवार  के  सदस्यों  को  भरपेट

 रोटी  खिलाना भी  कठिन  है  ।

 कृ
 ~ में

 यह  चाहता  हूं
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  तथा  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों

 वेतन  में
 जो

 स्तर  है  वह  पुरा  कर  देना  चाहिये  ।  हो  सकता है  कि  शुरू में  कुछ  दिक्कत  रहे  किन्तु

 ee  ट कुछ  समय  इसको  पूर्ति  हो
 सकती है

 ।  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  में  १००  रुपये  से  कम
 वि

 मूल  अंग्रेजी



 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को  भ्रन्तरिंम  ५३ २४  १८८०

 सहायता  की  दूसरी  किस्त  देने  के  बारे  में  संकल्प

 वेतन  वाले
 कर्मचारियों  की

 संख्या  बहुत  ही  अधिक  हैं  तथा  साथ  ही  उनकी  वार्षिक  वृद्धि  भी
 ८

 कराना  प्रति  वर्ष  gual  स्थिति  में  जबकि  चीजों  के  मूल्य  इतनी  तेजी  से  बढ़  रहे  है  उनके  लिये

 पेटभर  रोटी  जुटाना  बड़ा  कठिन  ait  फिर  उन्होंने  यदि  द्वितीय  सहायता  किस्त की  मांग की

 है  तो  कोई  अपराध नहीं  किया है  ।  राज  उन्हें  कज़  लेने  के  लिये  विवश  होना  पड़ा  है  ।  तृतीय

 तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारी  अपनी  सहकारी  समितियों  तथा  भविष्य  निधि  से  कर्ज  लेकर

 अपना  ्  चला  रहे  इस  बढ़ती  हुई  महंगाई  को  तथा  सरकार  की  सफलता को  देखकर

 लोगों  का  विश्वास  हिल  गया  है  ।

 प्रायः  यह  प्रदान  उठता  है  कि  आधिक  सहायता  देने के  लिये  साधन  कहां से  करायेंगे  ।  लेकिन

 अगर  सरकार  -" we =| uns  अपव्यय  शादी  को  रोके  तो  इसके  लिये  धन  भी  maria

 मिल  सकता  है  ।  मैं  oer  करता हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  बारे में
 war  ही  सोचेंगे  उन्हें

 कुछ  सहायता  देकर  सरकारी  कर्मचारियों  की  भाव नाश् ों  को  समझेंगे |

 इस  सम्बन्ध  में  में  श्रम  सम्मेलन  के  १५वें  भ्रधिवेशन  का  उल्लेख  कर  देना  चाहता  हूं

 जिसमें  उन्होंने  सं सम्मति  से  यह  निर्णय  किया  है  कि  न्यूनतम  वेतन  क्या  होते  चाहिये ं।

 यहां  तक  कठोरहृदय  पूंजीपति  भी  कर्मचारियों  की  वेतन  वृद्धि  करने  से  इन्कार नहीं  कर  सकते
 |

 मुझे  झ्राश्या  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  यह  मांग  स्वीकार  करके  देश के  भ्रमण  नियोजकों  के  सामने

 एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करेगी  ताकि  वे  भी  अपने  कर्मचारियों  को  उपयुक्त वेतन  दे  सके  ।  प्रीत

 मे ंमैं  ag  भी  पता  देना  चाहता हूं  कि  द्वितीय  योजना की  सफलता  सार्वजनिक  क्षेत्रों  के

 चोरियों
 पर  निरभर है  ar  अपने यदि यदि  उन्हें  यह  दूसरी  किस्त  दे  दी  तो  यह  निश्चित  है  वे  इस

 योजना को  सफल  बनाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करेंगे  ।  अतः  मैं  तराशा  करता  हूं  कि  सरकार

 इस  सम्बन्ध  के  ही  कुछ  करेगी
 |

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ga

 कुछ  संशोधनों  की  सुचना  मुझे  मिली है

 श्री  श्रीनारायण  दास  तथा  श्री  राजेन्द्र सिंह  अनुपस्थित  हैं  उनके  संशोधन  प्रस्तुत

 नहीं  किये
 जा

 सकते
 ।  श्री

 दी०
 चं०  शर्मा का  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  शभ्रनुमति  नहीं की

 जा

 सकती

 श्री  सिहासन  सिंह
 :

 संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता हूं

 श्री  शवपेटी
 )  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ४  तथा ५  प्रस्तुत  करता हूँ

 श्री  तंगनज़री  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता  हूं  जिसमें  मैं  ने  कहा

 है ंकि  संकल्प  करती  में  यह  अर  जोड़  दिया  जाये  कि  ५  रुपये की  भ्रन्तरिम  सहायता  अपर्याप्त

 है  श्र  वेतन
 ara  की  नियुक्ति  हुए  २०  महीने  हो  गये

 महोदय  संकल्प  तथा  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं  ।

 इसक  ष्  १६  PERE / /  २७  १८८०

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  ge  |

 क

 shit  में
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